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अनुक्रम 


मीडिया 

अफ़ीम की गोली में बदल चुका है बुद्धू बक्सा 
टीवी ने दरका दिया समाज का तानाबाना 
रास्ता दीवार में ही है 

टीवी पर ओस के मोती बनते किसान के आँसू 
युवा पीढ़ी को हड़प लेगा दृश्य मीडिया 
मीडिया, समाज और 21वीं सदी 

मौजूदा पत्रकारिता में ताप कहाँ! 

टीवी पत्रकारिता : तब का जतन, अब का पतन 
पूँजी के परदे पर 

बंद गली का आखिरी मकान 

सचेत हो मीडिया या आएगी उसकी बारी 
व्यवसाय का औजार बन गई पत्रकारिता 


मीडिया 


अफ़ीम की गोली में बदल चुका है बुद्धू बक्सा 


“हम चाहते हैं कि आप सभी खुली हवा में साँस ले सकें। आप सभी को किसी 
का डर किसी का आतंक न हो। हम चाहते हैं कि सिर्फ़ आपके इलाक़े-गाँव का 
विकास भर नहीं हो, आपका भी विकास हो। आप जंगली कंदमूल खाकर न जिएँ 
बल्कि आपके बच्चे किसी शहरी बाबू की तरह रहें। उन्हें काम मिले । उनके मकान 
पक्के हों। मोटरगाड़ी में वह भी सफ़र करें। तो आप हमारे अभियान को सफल 
बनाइए । नक्सलवादियों का साथ ना दीजिए । और सबकुछ जानने के लिए आप हमारे 
कैंप में आइए।'' 

यह सब कैमरे में क़ैद था। कैसे छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाक़े में नक्सलियों 
से भिड़ने को तैयार सुरक्षाकर्मी आदिवासियों को समझा रहे हैं । आदिवासियों की 
बोली समझने और बोलने वाले एक शख्स को साथ लेकर अलग-अलग टोली छोटे- 
छोटे गाँव में घूम रही है। कैमरे में क्रदम-ताल कर गाँवों में जाती सुरक्षा-टोली। 
आदिवासियों की टोलियों के बीच हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मियों की प्लाटुन और 
प्लाटुन का कमांडर अपने तरीके से आदिवासियों से मेल बढ़ाता । समझाता हुआ। 
टी.वी. न्यूज़ चैनल के लिए एक विकासपरक स्टोरी कही जा सकती है, जिसमें 
हथियार थामे रहने वाले जवानों के दिमाग में सामाजिक सरोकार का उपजता भाव । 
राज्य पुलिस के ज़रिए सुरक्षा दस्तों ने मीडिया को आमंत्रित किया था कि वह ख़ुद 
आकर देखें कि नक्सलियों को महज़ क़ानून-व्यवस्था के दायरे में ना रख सरकार 
सामाजिक-आर्थिक तौर पर भी समस्या को देख-समझ रही है। 

तो स्टोरी अच्छी थी । अच्छे वातावरण में गाँव की ख़्शबू। आदिवासियों की 
परंपरा को उभारती एक ऐसी स्टोरी जो भविष्य के ख़ूबसूरत-मानवीय-सामाजिक 
सरोकार से लबालब राज्य की परिकल्पना सामने रख दे। स्टोरी चैनलों पर चली 
भी। अख़बारों में छपी भी। 

मगर तीसरे दिन ही, उसी इलाक़े के एक गाँव अरिपाल के नौ आदिवासियों 


के मारे जाने की ख़बर ने दहला दिया। खोजबीन की तो आदिवासियों के उन्हीं 
सुरक्षाकर्मियों की बंदूक के निशाना बनने की बात सामने आई । सुरक्षाकर्मियों के 
कमांडर ने कैमरे पर कहा, “जो मारे गए वह नक्सली थे। नक्सलियों को पनाह 
देते थे। अगर हम गोली नहीं चलाते तो हमारा कैंप विस्फोट से उड़ा देते।'' सभी 
नौ आदिवासियों को उसी दिन (घटना वाले दिन) सुरक्षा घेरे में, गाँववालों की 
मौजूदगी में जला भी दिया गया। 

कैमरे पर सिर्फ़ प्लाटुन अफसर का कथन था। वह ज़मीन थी जहाँ जलाए 
गए आदिवासियों के निशान भी मिट चुके थे। अरिपाल गाँव के ख़ामोश आदिवासियों 
के चेहरे थे। साथ ही जिन आदिवासियों को नक्सली मानकर मारा गया, उनके टूटे- 
फूटे खपरैल के घर थे। उनके घर का कोई परिजन गाँव में नहीं था। पुलिस/ 
सुरक्षाकर्मियों के मुताबिक सभी नक्सलियों के साथ भाग गए। गाँववालों ने इस पर 
भी ख़ामोशी बरती और अपने-अपने घरों में दुबक गए । सिमटे-दुबके गाँववाले भी 
कैमरे में क्रैद थे। लेकिन इस ख़बर को चैनल पर दिखाने के लिए किसी चैनल का 
कोई संपादक तैयार नहीं था। लिहाजा ख़बर की मौत भी नौ आदिवासियों की तर्ज 
पर वहीं हो गई। एक रिपोर्टर ने दिल्ली में अपने चैनल संपादक से बात भी की। 
उससे कहा गया--1. गाँव के सिमटे-दुबके चेहरों को आप कैसे पढ़ सकते हैं और 
उनकी ख़ामोशी के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस से डरकर आदिवासी 
कुछ नहीं बोल रहे? 2. शवों को तुरत-फुरत में सुरक्षा घेरे के बीच जला देना, यह 
सवाल कैसे पैदा करता है कि मीडिया के पहुँचने से पहले जानबूझकर ऐसा किया 
गया? 3. जब पुलिस ख़ुद कह रही है कि “नक्सली इनकाउंटर ' में आदिवासी मारे 
गए जो ख़ुद नक्सली थे, तो आप सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? 4. फिर जिन 
आदिवासियों को पुलिस ने मारा, तीन दिनों पहले उन्हीं आदिवासियों को पुलिस 
खुली हवा में साँस लेने की बात कह रही थी, यह कैसे मान लिया जाए...जबकि 
मारे गए आदिवासियों में से किसी की तस्वीर नहीं है? ऐसे चार नहीं दर्जनों सवाल 
उस रिपोर्टर के सामने कर दिए गए जो चाहता था कि रिपोर्ट चैनल पर ज़रूर चले। 
हाँ, तमाम चैनलों पर यह ख़बर 'स्ट्रीप' में ज़रूर चली। 'स्ट्रीप' यानी स्क्रीन के 
नीचे लगातार ख़बरों को लिखकर बताने वाली पट्टी । जिसमें लिखा था--' ' इनकाउंटर 
में छत्तीसगढ़ के नौ नक्सली ढेर।'' 

दरअसल, मीडिया का विकासपरक चेहरा नहीं है जो विकसित ' होते भारत 
की छाती पर तमग़े की तरह डुँका रहेगा। क्योंकि जिस ख़बर का लेखक ने ऊपर 
जिक्र किया, उन्हीं ख़बरों को जानने-समझने के लिए जब वह ख़ुद वहाँ पहुँचा, 
तो नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सली हिंसा को क्रूर बताने की अद्भुत होड़ 
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सुरक्षाकर्मियों में नजर आई । इसमें राज्य की बराबर की भागीदारी भी दिखी। साथ 
ही जिन आदिवासियों को नक्सली बनाकर मारा गया, उनकी खोजबीन करते-करते 
यह तथ्य भी हाथ लगा कि महज़ नौ नहीं बल्कि पचास से ज्यादा आदिवासियों 
को बीजापुर के इलाके में ही नक्सली बताकर मारा गया। मगर इस ख़बर की जगह 
चैनल पर नहीँ है। क्योंकि इसमें रोमांच नहीं है। हृदयविदारक दृश्य नहीं है। 
नवधनाढ्य रक्‍त नहीं है। विकसित होते भारत की तस्वीर नहीं है। तो फिर उच्च 
और मध्यम-उच्च तबक़े के लिए सपने बुनते न्यूज-चैनल में ऐसी ख़बरों को जगह 
क्यों मिलेगी जो देश की नीतियों के दायरे में नहीं आतीं? 

सवाल नौ या पचास आदिवासियों की ' हत्या' का नहीं है, या इन ख़बरों को 
ख़बरों में ना दिखाए जाने की मानसिकता का भी नहीं है । सवाल है ख़ूबसूरत-हसीन- 
विकसित होते भारत में कीड़े-मकोड़े की तरह बिलबिलाकर जीते-मरते बीस करोड़ 
लोगों को अगर एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाए, तो भी क्या देश की नज़र 
उस तरफ़ उठेगी? शायद नहीं । क्यों? क्योंकि जो खाँचा भारत के लिए खींचा जा 
रहा है उसमें पहली बार खुले तौर पर हर तंत्र अपाहिज है या जिम्मेदारी से मुक्‍त । 
ख़ुद सरकार बनाने के तौर-तरीक्रे भी ठसक के साथ इस सच को परोसने से नहीं 
कतराते कि उनकी ज़िम्मेदारी उतनी ही है जितने तौर-तरीक्रों में शामिल नहीं हो 
पाने वाले गैर-ज्िम्मेदार। यह कहकर बचा जा सकता है कि सबकुछ ख़त्म नहीं 
हुआ है, लेकिन जितना ख़त्म हुआ है अगर उसके तौर-तरीक्रों को देखें तो यह भी 
साफ़ उभरता है कि सबकुछ ख़त्म होने के बाद भी कुछ तो बचा रहता है जो बेमतलब 
होता है। 

मीडिया के लिए 2002 में नरसंहार कराता गुजरात का मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी 
ख़बर है । लेकिन विकसित भारत के नाम पर सिर्फ़ 25 से 35 करोड़ लोगों के लिए 
आर्थिक नीतियों का खाका बनाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ख़बर नहीं हैं । 
गुजरात में गैर सरकारी आँकड़े मोदीकाल में पाँच हज़ार लोगों की मौत बताते हैं । 
मनमोहन सिंह के तीन साल के कार्यकाल में समूचे भारत में इतने ही किसानों की 
आत्महत्या सरकारी आँकड़ों के तौर पर मौजूद है। सरकार चलाने के लिए 
विधानसभाओं से संसद तक दो धाराएँ साफ़ दिखती हैं। नरेन्द्र मोदी, लालकृष्ण 
आडवाणी, सुदर्शन (संघ के संचालक) और मनमोहन सिंह-सोनिया गाँधी- 
चिंदबरम्‌। 

बीते एक दशक के दौरान नब्बे फीसद ख़बर-नीतियाँ इन्हीं के सोच को 
प्रतिबिंबित करती रही हैं। बल्कि दस फ़ीसद के घेरे में मुलायम-लालू-मायावती 
या वामपंथियों को देखा जा सकता है। यहाँ मीडिया को लेकर यह सवाल ज़ेहन 
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में आ सकता है कि अब तक नब्बे फीसद ख़बर-नीतियाँ भी जिनके जरिए प्रतिबिंबित 
होती थीं अगर वह भी गायब हो चली हैं तो क्या भविष्य में जो थोड़ा-बहुत है, 
वह भी नहीं बचेगा? या फिर इस पर विराम लगेगा और स्थितियाँ लौटेंगी? तो 
यह समझ साफ़ होनी चाहिए कि स्थितियाँ कभी लौटती नहीं हैं । मीडिया में पहले 
राजनेता या सरकार ख़बर थी। अब नेता और सरकारों की नीतियों के अमल में आने 
के बाद उसके परिणाम ख़बर हैं । खुद न्यूज़ चैनल उसी तंत्र का प्रतीक है जिसके 
एवज में उसका जन्म हुआ। न्यूज़ चैनलों की उम्र एक दशक की भी नहीं है। इसी 
दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदला है । इसी दौरान सरकारें कल्याणकारी 
होनी चाहिए, यह सोच राजनीति और सरकारों ने अपने कार्यो से निर्धारित किया 
है। राज्य नागरिकों की कोई ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता। 

नागरिकों का सरकार से वास्ता महज़ राशन-कार्ड, पासपोर्ट, पैन नंबर बनाने 
तक ही सिमट गया है। शिक्षा-स्वास्थ्य को मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी निजी हाथों 
में सौंपी जा रही है। पानी-बिजली मुहैया कराने को भी निजी कंपनियों के बीच 
मुनाफे की बंदरबाँट के ज़रिए रखा जा रहा है । कितने पेड़ लगने चाहिए कितने पेड़ 
कब कट जाने चाहिए इसे भी, एन.जी.ओ. को मार्फत मुनाफा बनाने वाली निजी 
कंपनियों के हवाले किया गया है । तमाम खनिज-संसाधनों का दोहन कौन कितना, 
किस वक्त तक करना चाहता है उसके लिए केंद्रीय खनन मंत्रालय ने बाक्रायदा 33 
कंपनियों (निजी) की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें ठेका दे दिया जाता है, जितना 
मन चाहे कोयला-लौह अयस्क, अबरख समेत 23 खनिज निकाल सकते हैं । इनमें 
हीरे की ख़दान भी शामिल है। 

तो सरकारों का सीधा वास्ता कंपनियों के दलाल-सेल्समैन से रहता है। जो 
मुनाफे की होड़ में निर्धारित नीतियों के तहत नियमानुसार पूँजी के अतिरिक्त कमीशन 
की एक बड़ी रक्कम नीति बनाने वाले या नीतियों के तहत कोई रुकावट डाल सकने 
वाले की जेब में पहुँचती है। नहीं, यह संबंध सिर्फ इतना भर नहीं है । चूँकि नागरिकों 
के लिए नीतियाँ बनाकर सरकार तो मुक्त हो जाती है या कहें नागरिकों से उसका 
वास्ता ख़त्म हो जाता है । मगर इन नीतियों को अमल में लाने वाली निजी कंपनियों 
के साथ एक नया संबंध सरकारों या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के साथ जुड़ता 
है। पेड-जंगल-पानी-शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर घर-दुकान-मकान-गाड़ी सबकुछ 
मुहैया कराने वाले निजी समूह अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए नीतियों को ताक़ पर 
भी रखते हैं । एवज में सरकारों से उनके 'संबंध' प्रगाढ होते जाते हैं। यही वजह 
है कि हर राज्य के जल बोर्ड में घोटाले हैं । देशभर के क़रीब 6 हज़ार मामले पानी 
से जुड़े हैं, जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है। पेड़ लगाने और पेड़ काटने के गैर-क्रानूनी 
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मामलों की संख्या तीन हज़ार हैं, जबकि पाँच हज़ार मामले निजी बिल्डरों पर हैं 
जिन्होंने पेड़ों को काटकर बिल्डिंगें बनाई । प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य 
उपलब्ध कराने के लिए जो ठेके निजी हाथों में दिए गए उसमें सबसे ज्यादा घोटाले 
हुए। सरकारी आँकड़े ही बताते हैं कि इन दो क्षेत्रों में 50 हज़ार करोड़ रुपए डकार 
लिए गए। जो मौजूद हैं, उनसे रख-रखाव यानी कि चलते रहे उसके एवज में दिए 
गए 10 हज़ार करोड़ का भी कहीं अता-पता नहीं फिर खनिज संसाधनों की लूट 
का बाज़ार कोयले से हीरे तक में 20 लाख करोड़ तक का है, जिसका टैक्स सरकार 
के पास नहीं पहुँचा । लेकिन सरकार इन सबको लेकर परेशान नहीं है, ऐसा भी नहीं 
है। देशभर की अदालतों में सरकार की ही तरफ से 9 हज़ार मामले खनन करने 
वालों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं। मामले चल रहे हैं... खनन भी जारी है। 

विकासशील समाज की न्यूनतम ज़रूरत जुगाड्ने की जद्दोजहद के घेरे में ही 
घोटालों के अंबार लगे हैं । नीति बनाने वालों से लेकर सरकार तक के भ्रष्टाचार में 
लिप्त होने से विकसित समाज की न्यूनतम जरूरतों को टटोलने से पहले एक हक़ीक़त 
यह भी जाननी चाहिए कि पिछले एक दशक के दौरान प्राथमिक स्कूल-स्वास्थ्य 
केंद्र से बीस गुना ज़्यादा गाड़ियाँ इसी देश में बेची-ख़रीदी गई हैं । किसी एक प्राथमिक 
स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र के खोलने का खर्च दो से तीन लाख है । बड़ी-छोटी गाड़ियों 
की क़ौमत दो-चार लाख है । तो एक समाज गाड़ियों पर सवार होकर शीशे से भारत 
को देखने में भी यक्कीन करता है। नीतियाँ इसी तबक़े के लिए हैं । 

सरकार और निजी कंपनियों के बीच सौदेबाज़ी भी इसी दायरे को बाँटने- 
एकजुट करने को लेकर रहती है । इन्हीं को विकसित देश का सपना दिखाना है और 
दौड़ में शामिल भी करना है। इसलिए यहाँ न्यूनतम की लड़ाई में भी अंतर है। 
वहाँ शिक्षा-स्वास्थ्य-पानी-पेड़ सबकी जरूरत पर ताले जडे हैं । यहाँ अर्थव्यवस्था 
का एक खाँचा खड़ा करने की कोशिश है जिसका लाभ चंद हाथों में सिमटा रहे 
और इन चंद में शामिल होने के लिए हर कोई लालायित रहे । यहाँ स्वास्थ्य सेवा 
के लिए बीमे की व्यवस्था है । शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध है । पानी-पेड़ की जगह 
साइन्स टॅक्नॉलोजी का स्वाद है। यह एक ऐसा संगठित मजदूर-सेल्समैन-दलाल 
तबक्रा है, जो सत्ता को इसलिए बनाए रखना चाहता है क्योंकि उसमें उसकी जरूरत 
की सीढ़ी सुरक्षित रहती है । सत्ता को बनाए रखने का मतलब उस विचारधारा से 
है जो खेतों को ख़त्म कर, उद्योगों में सबकुछ झोंककर, ग्रामीण जीवन बेहतर बनाने 
की थ्योरी परोसता है। निजीकरण और सरकारी तंत्र को अलग-अलग कर हमेशा 
इस परिभाषा के साथ रखता है कि निजी का मतलब हो उम्दा काम-अच्छा मुनाफ़ा 
विकसित होने की पहचान। संसदीय राजनीति को भ्रष्ट करार देने से भी नहीं चुकता 
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और संसदीय राजनीति के दायरे में ही 'विकल्प' भी बताता है । राजनीतिक दलों 
का आकलन काम से नहीं बल्कि पार्टी संविधान और बोलने के अंदाज़ से करता 
हे । वामपंथी-मज़दूरों के क़रीब, भाजपा-हिंदुत्व परोसने वाले, कांग्रेस-शासन चला 
सकने वाले जैसी थ्योरी बिना लाग-लपेट के रखते हैं । सभी राजनीतिक दल चाहे 
मज़दूर विरोधी हों, किसान विरोधी हों, धर्म के आधार पर भावनाओं से खिलवाड़ 
कर नागरिकों को अपंग बनाए रखने वाले हों, अपराध- भ्रष्टाचार को प्रश्नय देने वाले 
हों; फिर भी सभी का आकलन अलग-अलग किया जाता है। इतना ही नहीं सबसे 
वृहद तबक़े मध्यम वर्ग को नंपुसक बनाकर संसदीय तंत्र में मकड़जाल की तरह 
बाँध कर लंबे समय तक 'विकल्प' से दूर 'सुधार' में ही हिचकोले (अल्टरनेटिव 
की जगह रिफार्म) खिलाने का मंत्र देते रहना सत्ता बरक़रार रखने की ही विचारधारा 
है। 

ज़ाहिर है विकसित होते तबक़े को इसका एहसास हमेशा रहता है कि जो 
खाँचा उसके ज़िले के लिए बताया गया है वही असल में विकसित राष्ट्र की सही 
धुरी है। या कहें सही लीक है। तो उस घेरे में घूमने की प्रतिद्वंद्विता को भी स्वस्थ 
विकास के दायरे में ही देखा जाता है प्रतिद्वंद्धिता का मतलब गला-काट प्रतियोगिता 
से लेकर एक-दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने की बिसात भी हो सकती है। जो मरते 
हैं, इस प्रतियोगिता में वह विकसित समाज में फिट न बैठ सकने वालों की क़तार 
में मान लिए जाते हैं। जो मारते हैं, या कहें मारकर आगे बढ़ते हैं, वह जीवट- 
संघर्षकारी देश को आगे ले जाने वालों की क़तार में ख़ुद को पाकर अपराधमुक्त 
हो जाते हैं । सत्ताधारी तबक़ा यही होता है । नीतियों को बनाने-बिगाड़ने की हैसियत 
रखने वाला तबक़ा यही होता है। संविधान के दायरे का कोई तंत्र इन पर नहीं चल 
सकता। किसी संस्थान में इतनी ताक़त नहीं होती कि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा 
सके। क्योंकि संविधान की ज़मीन नैतिकता, सही-ग़लत या कहें मानवीय पक्ष को 
ही टटोलती है। लेकिन इस आगे बढ़ने वाले तबक़े के लिए नैतिकता-मानवीयता, 
सही-ग़लत कुछ भी मायने नहीं रखता। दोनों स्थितियाँ इन्हें आगे ही बढ़ाती हैं, 
क्योंकि इनके साथ पूँजी का अंतरराष्ट्रीय संविधान जुड़ जाता है जो हर परिभाषा को 
अपने अनुकूल ढालने की हैसियत रखता है । यह ताक़त जिस तबक़े के पास रहती 
है उसके इर्द-गिर्द का 25 फीसद समाज हमेशा ख़ुद को भी उसी ताक़त से लैस 
करने में जुटा रहता है। ख़ुद लैस नहीं हो पाता तो लैस तबक़े को क़रीब रखने का 
प्रयास हमेशा करता है। देश की राजनीतिक सत्ताधारी बिसात पर प्यादे से लेकर 
राजा तक सभी उस एक घेरे वाले तबक़े से ही आते हैं। इसीलिए संविधान की 
जो कमेटी कार्यपालिका-विधायिका-न्यायपालिका के ज़रिए 'चैक एंड बैलेंस ' का 
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पाठ पढ़ाती है उसमें सभी तंत्र “चैक' करना ही सीखते हैं । बैलेंस करने के लिए 
उस तबक़े को आधार बनाया जाता है जिसकी ज़रूरत देश को है ही नहीं। या कहें 
वही बीस करोड़ का बिलबिलाता समाज जिसे एक दिन में ख़त्म कर भी दिया जाए 
तो किसी की नज़र उधर नहीं जाएगी। 

मगर सिर्फ़ 'चैक' करने का सोच ही होता है तो सत्ता का मकड़जाल टूटे 
नहीं इसको बनाए रखने के लिए मीडिया की नई भागीदारी क्यों शुरू हुई है? टी.वी. 
न्यूज़ चैनल को परोसा तो ' बैलेंस' करने के सोच के तहत ही गया जिसमें “विकल्प' 
का सवाल आने वाले इसी मीडिया को अपना औजार मान लें । लेकिन राष्ट्रीय अर्थतंत्र 
तले बड़ा सच यही है कि टी.वी. का घर पहुँचना या न्यूज चैनल की भरमार महज 
विज्ञान के दायरे में नहीं आता। क्योंकि सिर्फ विज्ञान के आगे बढ़ने की वजह से 
टी.वी. तकनीक और समाज में टी.वी. के छा जाने का सोच रहता, तो यह विज्ञान 
समाज को दूसरी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से भी निजात दिलाता। पानी 
हर राज्य को समुचित तरीक्रे से मिले। नदियों को जोड़ा जाए। नदियों और समुद्र 
में सिर्फ़ गंदा पानी ही ना जाए । ऐसी बहुतेरी व्यवस्था विज्ञान के आसरे को जा सकती 
है। विज्ञान तो है, मगर सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक विज्ञान कहीं ज्यादा 
टी.वी. के साथ जुड़ा है । या कहें सत्ता ने विज्ञान को भी अपना औज़ार बनाकर राज्य 
के सामने रखा है । तकनीक का विकास हर औद्योगिक इकाई में लगातार देखा जा 
सकता है। यही तकनीकी विकास मुनाफा बढ़ाता है। मगर कृषि क्षेत्र में तकनीक 
या विज्ञान पूरी तरह मौन है। देश के कृषि मंत्री शरद पवार का संसद में दिया गया 
बयान है कि देश में सौ लोगों की आत्महत्या में 23 किसान होते हैं । राष्ट्रीय अर्थतंत्र 
की यह अद्‌भुत मिसाल है कि किसान कभी रिटायर नहीं होता। उसके काम के 
घंटे निर्धारित नहीं हैं । पेंशन के दायरे में किसानों को नहीं लिया जाता । किसान परिवार 
के बच्चे पढ़ें-लिखें, इसके लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। इसके उलट 
खाद और बीज के लिए भी अब किसान को मोन्सेंटो जैसी निजी कंपनियों की तरफ 
ताकना पड़ता है। ऐसे में टी.वी. एक ऐसा माध्यम ज़रूर है जो सामाजिक तनाव 
और उससे उपजने वाले संघर्ष को रोक सकता है। टी.वी. ऐसा माध्यम ज़रूर है 
जो सत्ताधारी तबक्रे को विषमता की खाई में सबसे नीचे पड़े वर्ग के सामने भी ले 
जा सकता है। जिससे आक्रोश थम जाए। 

तो सवाल का जवाब सीधा है। टी.वी. और उसमें न्यूज चैनलों का आना 
पत्रकारिता की अगली कड़ी है। क्योंकि पूँजी के आधार पर (ना कि श्रमशक्ति) 
तकनीक के आसरे जो माध्यम परोसा जाए, उसमें सामाजिक सरोकार हो नहीं सकता। 
जबकि पत्रकारिता या पत्रकार को बात कहते ही किसी के भी ज़ेहन में समाज के 
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बीच पत्रकार की पहल सामने आती है। समाचार-पत्र में यह सामाजिक सरोकार 
अब भी झलकता है क्योंकि किसी भी घटना को लेकर ख़बर को अख़बार में परोसने 
से पहले एक लंबा वक़्त अख़बार से जुड़े पत्रकार के सामने रहता है। जिससे वह 
अलग-अलग सोच- प्रतिक्रिया से वाक़िफ़ होता है । और उसके बाद तथ्यों को खंगाल 
कर छापता है। मगर न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर-एंकर या डेस्क पर काम करने वाले 
व्यक्ति के पास वक़्त नहीं होता। तत्काल जो भी उसकी समझ में आता है या कहें 
किसी घटना का विश्लेषण उसका दिमाग़ जिस तेज़ी से कर सकता है, उसी को 
वह अपने न्यूज़ चैनलों के दर्शकों के सामने रख देता है। 

ज़ाहिर है कि यहाँ टी.वी. न्यूज़ चैनल में काम करनेवाले पत्रकार का अनुभव 
या समाज को लेकर उसकी समझ मायने रखती है ।यह समझ तभी समाज का आईना 
हो सकती है जब उस पत्रकार की निजी पकड़ और पहुँच समाज के भीतर हो। 
आप यहाँ सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हर कोई ग्रामीण परिवेश से ही आता है 
या समाज का ही हिस्सा होता है, जो गड़बड़ियाँ परोसी जा रही हैं, उससे वह वाक़िफ़ 
होता है।... फिर भी चैनल में अपराध, घर घर की कहानी, सास बहू के झगड़े, 
भूत-प्रेत, एक तबक़े को आतंकवादी करार देने का सोच, विकास का ग्लैमर--यही 
सब क्यों परोसा जाता है? मुझे लगता है यह सब दिखाना-परोसना बेहद आसान 
है। क्योंकि समाज में बढ़ती खाई या विषमता, जिसका जिक्र पहले किया गया है, 
उससे जूझने का मतलब है ख़ासी मशक्कत करना। मेहनत से रिपोर्ट निकालना। 
आम आदमी तक पहुँचना। लेकिन जब न्यूज़ चैनल का पत्रकार तकनीक से घिरा 
होगा, लोगों से संवाद मोबाइल के ज़रिए बनाएगा, सफर कार या किसी भी 
वातानुकूलित गाड़ी में ही करेगा और टी.वी. पर बोलते वक़्त भी आम लोगों की 
आँखों में झाँकने की बजाए कैमरे की लेंस में ही देखेगा, तो फिर सरोकार का सवाल 
ही बेमानी होगा। जिन परिस्थितियों के बीच टी.वी. में काम करने वाला पत्रकार 
रहता है, अगर वह व्यक्तिगत तौर पर सत्ता तंत्र-जनतंत्र के बीच की स्थितियों को 
नहीं टटोलता है, तो किसी न्यूज चैनल को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। यह काम 
करने वाले व्यक्ति की निजी मान्यता पर ही ज्यादा निर्भर करता है कि वह किनसे 
मान्यता चाहता है और किनके बीच उठना-बैठना पसंद करता है । क्योंकि जब सत्ता 
तंत्र इतना शक्तिशाली हो चुका हो कि उसके लिए नियम-क्रायदे-क्रानून कुछ भी 
मायने न रखते हों और उसके अपराधी होने पर भी राजनीतिक-सामाजिक मान्यता 
उसके साथ जुड़ी हो, तो फिर टी.वी. न्यूज चैनल में काम करने वाला उन गलियों 
में क्यों घूमेगा जहाँ सड़ाँध हो? 

शायद इसीलिए न्यूज चैनल कब-कैसे बदलेंगे या भविष्य में चैनलों का मिजाज 
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क्या होगा, यह सवाल टी.वी. से नहीं जुड़ा है। यह बात समाज से जुड़ी है। पहले 
अपराधी- भ्रष्ट व्यक्ति-नेता-मंत्री सामाजिक बहिष्कार से डरता था। अब उस तबक़्े 
को समाज से ही मान्यता मिल जाती है। पहले किसी राजनीतिक दल या नेता से 
लाभ लेने वाला पत्रकार मुँह छुपाता था, अब गर्व से छाती ठोंक सामने आकर ख़ुद 
ही बताना-दिखाना चाहता है जिससे उसके अपने घेरे में उसके परिजनों के बीच 
उसकी मान्यता बढ़ जाती है। लेकिन समाज का चेहरा जब विकसित होते भारत 
को तर्ज पर रखने का प्रयास समूचा सत्ता तंत्र बनाने-दिखाने में जुटा हो, तो न्यूज 
चैनल की पत्रकारिता महज एक पार्टी-सरकार-नेता-धनाढ्य की हिमायती भर नहीं 
होगी। पत्रकार भी ख़ुद को मॉडल या फ़िल्मी हीरों के ग्लैमर की तर्ज पर देखेगा। 
खूबसूरत दिखना उसको प्राथमिकता होगी। इसके लिए हर उस ब्रांड का इस्तेमाल 
उसकी ज़रूरत होगी जिस तबक़े से उसे मान्यता चाहिए। सड़क पर रिपोर्टिंग के 
लिए आम लोगों से जवाब-सवाल को जगह ' ऑटो ग्राफ' देने में उसकी रुचि होगी । 
और यही सब चैनल के भीतर भी उसकी लोकप्रियता और प्रमोशन का हथकंडा 
साबित होंगे। ऐसे में धीरे-धीरे न्यूज़ चैनलों का स्वरूप उस हसीन भारत को अपने 
दायरे में लाने का ही ज्यादा रहेगा जिसका खाका सत्ता तंत्र बनाएगा। हाँ, असली 
भारत या समूचा भारत न्यूज चैनलों में दिखाई देगा, यह सोचना बेमानी है, क्योंकि 
टी.बी. का अपना सच कुछ भी नहीं है । भविष्य में पूँजीतंत्र हावी होकर न्यूज़ चैनलों 
को अपना औज़ार कहीं ज्यादा धारदार तरीक्रे से बनाएगा। या फिर समाज के भीतर 
विषमता से बढ़ता तनाव संघर्ष का रूप लेगा और वैकल्पिक मीडिया का जन्म होगा। 

यानी समाज का वर्तमान चेहरा अगर बदलता है तो मीडिया भी बदलेगा। 
मीडिया के भरोसे अगर समाज बदलने का सोच कोई तबक़ा पाले हुए है, तो उसे 
यह समझना होगा कि न्यूज़ चैनल महज ' इडियट बॉक्स ' नहीं है। अब यह अफीम 
में तब्दील हो चुका है जो आपको मीठी नींद सुला रहा है। संघर्ष की धार पनपने 
से पहले कुंद कर रहा है। भविष्य में तो राज्य यह बोलने भी नहीं आएगा कि, “हम 
चाहते हैं आप सभी खुली हवा में साँस ले सकें... '' और न्यूज चैनलों के लिए जंगलों 
में आदिवासियों की जगह डीजे कार्यक्रम बचेंगे । फिर यह जवाब सभी को जायज 
भी लगेगा, “जो अपराधी नहीं होगा मारा जाएगा।'' 
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टीवी ने दरका दिया समाज का तानाबाना 


तीसरी दुनिया के देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ राजनीतिक सत्ता की 
पहचान संसदीय लोकतंत्र के तौर पर है । और यह लोकतंत्र उस पूँजी पर टिका है, 
जिसका आधार मुनाफा है । और यह मुनाफा तकनीक के आसरे अपने आप को पसार 
रहा है। वहीं लोकतंत्र का दूसरा चेहरा भी भारतीय समाज में मौजूद है । यह चेहरा 
उस बहुसंख्यक तबक़े का है, जो संसदीय लोकतंत्र के आसरे राजनीतिक सत्ता में 
अपने प्रतिनिधित्व को देखता है । यह पूँजी के जरिए पूँजी को बढ़ाने की थ्योरी को 
महज पाँच से दस फीसद लोगों का सच मानता है । और तकनीक को अब भी आर्थिक 
रीढ़ नहीं मानता कहा जा सकता है, विकसित-विकासशील-ग़ारीब तीनों की पहचान 
का तमग़ा भारत की छाती पर ठुका हुआ है। और सभी को एक ही साथ, एक ही 
वक़्त आगे ले जाने या चलते रहने की मानसिकता को भारत जी भी रहा है । ज़ाहिर 
है वर्तमान की यह स्थिति अगर पाँच दशक पहले की स्थितियों के साथ जोड़कर 
देखी जाए तो समाज का चेहरा एकदम अलग दिख सकता है । इतना ही नहीं उस 
स्थिति में राजनीति का मिजाज भी एकदम बदल जाएगा। यानी पूँजी और तकनीक 
ने जिस तेज़ी से समाज को बदलना शुरू किया है, उससे यह तो साफ़ झलकने लगा 
है, कि व्यवस्था पर उठने वाले सवाल अब टीवी के आगे इतने गौण हो चले हैं 
कि राज्य मदहोशी में है और मुनाफे की थ्योरी सर चढ़ बोलने लगी है। 

बीते एक दशक में नीति बनाने वालों के ऊपर जिस तेज़ी से पूँजी-तकनीक 
हावी हुई या कहें मजबूरी बनी, उससे दो बातें बिल्कुल साफ़ हो गई। पहला, 
कल्याणकारी राज्य का सोच अब नहीं बचेगा यानी नागरिकों को लेकर राज्य हर 
जिम्मेदारी से बचेगा और निजी पूँजी के हवाले सबकुछ करेगा। दूसरा, वैसा हर 
व्यवसाय समाज में चल निकलेगा जो बात सबकी करेगा, लेकिन निजी मुनाफा उसको 
पहली ज़रूरत होगी। यह अंदाज़ एक तबके को लुभाने के लिए तो दूसरे में लोभ 
पैदा करने के लिए है। यह अंदाज़ छोटी कार-सस्ते फ्रिज-सुविधा देनेवाले मॉल 


18 :: डिजास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स 


prasoon.pm6 


से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को भी घेरे में ले रहा है। हालात यहीं नहीं थम 
रहे हैं संविधान के तहत चैक एंड बैलेंस की थ्योरी भी गर्त में जाती दिख सकती 
है और तीन पायों के अलावा चौथा पाया यानी मीडिया की भी यही दिशा है । यहाँ 
टीवी न्यूज चैनलों को सीधे जोड़ा जा सकता है जो आधुनिक भारत के मुनाफे की 
इस थ्योरी को बिना लागलपेट न सिर्फ परोस रहा है बल्कि सैकड़ों तको के सहारे 
ख़ुद को भी संतुष्ट किए हुए है। यानी नए भारत का अंदाज़ बिल्कुल साफ है, बात 
सबकी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का जायका इस देश की रगों में दौड़ता है, और मुनाफा 
चंद लोगों का होगा क्योंकि किसी भी विकसित देश की जनसंख्या के बराबर तीसरी 
दुनिया के इस देश में उतनी जनसंख्या वाला तबका मौजूद है, जो बाजार को कमज़ोर 
नहीं होने देगा। 

टीवी न्यूज चैनल के लिए यही वह परिस्थिति है, जो ऑक्सीजन का काम 
करती है। आप कह सकते हैं, समाज/सत्ता के अंतर्विरोध को देखने-दिखाने का इससे 
बेहतरीन माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। प्रिंट पत्रकारिता का यह कहते हुए हमें 
साथ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि टीवी न्यूज चैनल जिस पूँजी-तकनीक पर टिका है, प्रिंट 
में बह बड़े स्तर पर तो मौजूद है, लेकिन रिपोर्टर या संपादक तक पहुँचते-पहुँचते 
पूँजी तकनीक से कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण नजरिया-समझ-विचार और कागज पर उकेरे 
जाने वाले शब्द हो जाते हैं । कह सकते हैं अख़बार के लिए संपादक की बड़ी संपत्ति 
उसका रिपोर्टर, उसकी समझ, उसकी कलम की धार ऐसा ही कुछ हो सकता है, 
लेकिन टीवी में संपादक का नजरिया रिपोर्टर से हटकर पूँजी-तकनीक पर ज़्यादा 
टिक जाता है और उसे ही चैनल के अनुकूल करना उसकी संपादकीय समझ बनती 
चली जाती है। मोटी बात यही है कि समाज की ज़रूरत से हटकर उसको लुभाने 
या लोभ पैदा करने वाली स्थितियों के साथ टीवी जीता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
पत्रकारिता की जरूरत से ज्यादा पूँजी को मुनाफे में बदलने के दृष्टिकोण अपनाना 
है। 

यही वह स्थिति है जो समाज के मिजाज, उसके रसायन शास्त्र या कहें उसके 
गणित को बदल रही है। दरअसल टीवी एकमात्र ऐसा माध्यम है जो पूँजी-मुनाफे 
की थ्योरी को समाजशास्त्र में बदल देता है। यहाँ यह बहस बेमानी है कि न्यूज 
चैनल सतही हो चले हैं, या फिर ख़बर छोड़ किसी दूसरी राह पर चल पड़े हैं, 
जहाँ ख़बर का मतलब मनोरंजन होता जा रहा है। सिनेमा-सेक्स-अपराध-धर्म को 
दिखाकर न्यूज चैनल धंधा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं यह सही 
है । लेकिन उस धंधे की ख़बर से हटकर भी अगर देखें, तो न्यूज चैनलों ने समाजशास्त्र 
किस तरह और कैसे बदल दिया है, यह कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सच है। त्रासदी 
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है, इससे हर कोई बचना चाह रहा है या मुँह मोड़ना चाह रहा है । आज के दौर 
में टीवी की ज़रूरत जिस तरह बढ़ी है, उसमें ख़बरों का परोसना देखिए । महाराष्ट्र 
के मालेगाँव में विस्फोट के एक घंटे के भीतर ही एक न्यूज चैनल ने ब्लास्ट के 
पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ करार दिया । जबकि अभी 
तक न सरकार की तरफ़ से ना ही महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से आईएसआई का 
नाम लिया गया है। स्पेशल इकोनॉमी जोन यानी एसईजेड को लेकर सोनिया ने जैसे 
ही किसानों की ज़मीन ना लेने की बात की वैसे ही एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने 
एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाई कि एसईजेड को सरकार हरी झंडी नहीं देगी। लेकिन 
48 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्रालय ने जैसे ही किसानों का अहित 
न होने की बात की वैसे ही उसी चैनल ने ख़बर दी, एसईजेड से भारत का कितना 
विकास हो सकता है । एक राष्ट्रीय चैनल ने तो छत्तीसगढ़ के सलवाजुडुम वाले इलाक़े 
में नक्सलियों को बलात्कारी करार देकर विशेष प्रोग्राम कर दिया। अगले ही दिन 
नेपाल के माओवादी आंदोलन से नक्सलियों को जोड़कर वैचारिक संघर्ष का सवाल 
खड़ा करने वाली स्टोरी कर दी। उज्जैन में प्रोफेसर की हत्या की ख़बर चैनलों को 
मज़ा देती है, लेकिन छात्र राजनीति पर लिंग्दोह कमीशन की रिपोर्ट यही चैनल चंद 
मिनटों में कूड़े के डिब्बे में डालने से नहीं चूकते। 

आप कह सकते हैं कि ऐसी ख़बरें तो हर दिन किसी न किसी चैनल पर 
दिखती है जिसका कोई सिर-पैर नहीं होता या फिर सब कुछ दिखाने की प्रबल 
इच्छा झलकती है। दरअसल यह अपने आप में नायाब है कि टीवी पर राज्य की 
कोई बंदिश नहीं है। कोई ऐसा क़ानून भी नहीं है जिसे लेकर बहस छिड़े कि राज्य 
टीवी न्यूज चैनलों को अपने अनुकूल करना चाहता है । लेकिन नीतियों पर कैसे पूँजी 
और निजी मुनाफा हावी हो सकता है उसका बेमिसाल प्रतीक है टीवी। 

ज़रा कल्पना कीजिए अगर टीवी न्यूज चैनल इसी तरह चार दशक पहले दस्तक 
दे दिए होते, तो क्या हमारा समाज ऐसा ही रहता जैसा अब है? कहीं ऐसा ही उस 
दौर में तो नहीं हो जाता? अगर सत्तर के दशक में टीवी न्यूज चैनल इसी तर्ज पर 
होते, तो 1971 में शायद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ ही नहीं होता, या कहे 
बांग्लादेश अस्तित्व में आया ही नहीं होता। क्यों? ज़्यादा ना सोचिए। सिर्फ इतना 
ही ज़ोर डालें कि मीडिया कारगिल को तर्ज पर ख़बरों को कवर करता | उसके बाद 
भुट्टो और मुजिबुरहमान के अंतरराष्ट्रीय मंच पर इंटरव्यू का दौर... फिर इंदिरा गाँधी 
की विदेश नीति को लेकर बहस-मुहाबिसों का दौर । 1974-75 में शायद जयप्रकाश 
नारायण प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते या फिर छात्र आंदोलन महज टीवी की कहानी 
बनकर रह जाता। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कैडर जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे 
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के साथ कतई नहीं जुड़ पाता, क्योंकि तत्कालीन सरसंघचालक देवरस के साक्षात्कार 
के ज़रिए ही संघर्ष के इस गठबंधन की हवा निकल जाती, क्योंकि बात गाँधी के 
हत्यारे की उठती। जेपी भी शायद जवाब न दे पाते। जो कांग्रेसी इंदिरा गाँधी का 
साथ एक-एक कर छोड़ रहे थे, शायद वह भी ना छोड़ पाते। हो सकता है 
जगजीवनराम तक कांग्रेसी बिल में ही दुबके रहते, क्योंकि समाजवादियों और संघ 
परिवार के अंतर्विरोध की कहानी जब टीवी न्यूज चैनल के ज़रिए घर-घर गूँजती 
और सारी बहस सारे जन निर्णय ड्राइंग रूम में सिमटते तो कोई जन नेता होने का 
गुमान भी शायद नहीं पालता। जिन्हें याद है वह जानते हैं, इंदिरा गाँधी ने रामलीला 
मैदान में जेपी की रैली विफल करने के लिए उस वक्त दूरदर्शन पर हिट फ़िल्म 
बॉबी दिखाने का ऐलान किया | लेकिन क़रीब पाँच लाख लोग फिर भी रामलीला 
मैदान पहुँचे। अब जैसी हालत होती, तो शायद ख़ाली रामलीला मैदान से जेपी का 
भाषण हर ड्राइंग रूम में सुना जाता। चैनल बदल-बदल कर बॉबी भी देखी जाती 
और जेपी के भीतर भी अभी के नेताओं सा ही जोश होता। और शायद वह सेना 
से बग़ावत करने या बदलाव के लिए आख़िरी लड़ाई लड़ने के ऐलान की जगह 
अपने शानदार कांग्रेसी अतीत और कांग्रेस के भ्रष्ट होने की बात कहकर अपने संघर्ष 
को मान्यता दिलाने के जुमले में ही बोलते | ठीक वैसे ही जैसे 2004 में सत्ता गँवाने 
के बाद बीजेपी ने रामलीला मैदान में रैली की। जहाँ 25 साल पहले के इंदिरा दौर 
की महँगाई को लेकर याद किया गया। नेता मंच पर ज़्यादा थे। कार्यकर्त्ता मैदान 
में कम थे। हर न्यूज चैनल ने रैली का सीधा प्रसारण कर घर-घर में महँगाई की 
बात पहुँचाई। लेकिन रात होते-होते रैली या कहें महँगाई की ख़बर को टीवी न्यूज 
चैनल में कहीं जगह न मिली। बीजेपी भी रैली ख़त्म होते ही महँगाई का मुद्दा भूल 
गई। इन सबके बीच महँगाई का बढ़ना जारी रहा जो आज भी जारी है। 

आप सोच सकते हैं, उस दौर में टीवी न्यूज चैनल होते तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री 
नहीं बन पाते। वीपी को सुनने कोई सड़क-मैदान में नहीं आता। सब अपने घर के 
डांइग रूम में चाय की चुसको के साथ वीपी को सुनते | टीवी बहस में हिस्सा लेते। 
राजीव गाँधी भी नैतिक तौर पर कमज़ोर नहीं पड़ते। क्योंकि उनकी सभाओं में भी 
टीवी उतनी या कहीं ज़्यादा भीड़ दिखाने-बताने में सक्षम होता | क्योंकि वीपी की 
तुलना में राजीव गाँधी अप-मार्केट होते । जो टीवी के ज़्यादा अनुकूल होता । भ्रष्टाचार 
तो मुद्दा बन ही नहीं सकता था। क्योंकि हर चेहरा तब दूसरे पर कालिख पोतता 
नज़र आता। हो सकता है वीपी की वापसी कांग्रेस में उसी दौर में हो जाती। अमिताभ 
बच्चन राजनीति के बड़े नायक स्थापित हो सकते थे। जेपी की जगह अमिताभ 
जननायक हो जाते। बाबरी मस्जिद विध्वंस भी नहीं होता। संघी कारसेवक अपने 
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संघ परिवार के अंतर्विरोध में ही सिमटे रहते । आडवाणी की रथयात्रा किसी मैराथन 
दौड़ की तरह लगती । नरसिंह राव भी सालों साल ख़ामोश नहीं रहते । 

यहाँ यह सवाल उठना जायज है कि टीवी उस दौर में होता तो क्या आमजन- 
बहुसंख्यक तबका अपने संघर्ष की इच्छा, बदलाव की मन:स्थिति के साथ सड़क 
पर नहीं उतरता? राजनीति पर भरोसा, नेताओं को जनता को मजबूती नहीं मिलती ! 
आम आदमी के अंदर व्यवस्था को लेकर बनने वाला गुबार क्या ड्राइंग रूम में ही 
फुस्स हो जाता । आपातकाल की तन्हाई सुकून से पैसा बनाने के लिए लोगों को अच्छी 
लगने लगती | हड़ताल को लेकर अदालत उसी दौर में फैसला दे चुकी होती कि 
यह गैर-क्रानूनी है। सड़क पर हड़तालियों के उतरने से आमजन को परेशानी होगी। 
ज़ाहिर है, राजनीति-ट्रेड यूनियन-रंगमंच-नाटक सबकुछ सुकून से महसूस करते। 
टीवी में बहस देखने को मिलता। 

खतरा यही है, सतही ख़बरों की काट तो पत्रकारों में मौजूद है, लेकिन टीवी 
जिस सामाजिक रसायन का लेप लगा रहा है उसमें संघर्ष ड्राइंग रूम में सिमटेगा । 
व्यवस्था बदलाव की मन:स्थिति बेडरूम में बहस के ज़रिए महज करवट बदलेगी । 
और टीवी न्यूज चैनल के पर्दे पर ही हर तरह की तस्वीर देखते-देखते अपने ही 
आक्रोश को पीने की ऐसी अद्भुत क्षमता हर किसी में विकसित हो रहा है कि राज्य 
अगर नरसंहार करने लगे, तो वह महज राजनीतिक प्रयोगशाला कह-सुन कर हर 
किसी को ख़ामोश कर देगा। गुजरात का सच हमारे सामने है। लेकिन टीवी का 
मनोविज्ञान इतना भर नहीं है। गुजरात दंगों में जो भूमिका राज्य की रही उस पर 
केंद्र में सत्तारूढ़ दलों की तीखी प्रतिक्रिया उस दौर में याद की जा सकती है जब 
कि ये सभी दल विपक्ष में थे। लेकिन 9/11 ने समूची दुनिया को लील लिया। 
9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराता यात्रियों से भरा विमान एक ऐसा दृश्य है 
जिसे किसी टीवी प्रोपगेंडा की ज़रूरत नहीं है । अमेरिका ने बताया 9/11 का मतलब 
अल-क्रायदा है। अल-क्रायदा का भारतीय संदर्भ में भौगोलिक तौर पर मतलब 
कश्मीर या पाकिस्तान है। तो आतंकवाद के तौर पर लश्कर-ए-तोयबा या जैश- 
ए-मोहम्मद। 9/11 के बाद से यानी बीते पाँच सालों में देशभर में आतंकवाद की 
50 छोटी-बड़ी घटनाएँ हुई। सभी के तार आईएसआई या लश्कर या जैश जैसे 
आतंकवादी संगठनों से जोड़े गए । यानी देश में आतंकवाद को लेकर बहस की गुजाइंश 
ख़त्म कर दी गई और सबकुछ पाकिस्तान के साथ भारत सरकार के संबंधों को लेकर 
छोड़ दिया गया। इस दौर में टीवी न्यूज चैनलों पर सैकड़ों कार्यक्रम हुए जिसमें 
आतंकवाद का मतलब पाकिस्तान से ही जुड़ा। और सरकार का रुख हर बार पड़ौसी 
से अच्छे संबंधों को लेकर ही उभरे। अच्छी बात यह है कि इस दौर में हर राजनीतिक 
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दल ने सत्ता का स्वाद चखा। कोई अभी यूपीए के साथ है, तो कोई पहले एनडीए 
के साथ था। लेकिन सत्ता में रहते हुए सभी के विचार एक से रहे। टीवी अच्छा 
माध्यम बना गुस्सा शांत करने के लिए। 

ऐसे में सामाजिक तौर पर देश के भीतर स्थिति कैसे बदल गई है इसका अंदाज़ा 
इसी से लग सकता है कि अपने औजारों को पैना करने के लिए राज्य को कोई अतिरिक्त 
मशक़्क्रत नहीं करनी पड़ी चूँकि देश के अंदरुनी संकट और लोभ को अंतरराष्ट्रीय 
तौर पर आँका गया, तो सबकुछ ख़ुद ही बदलने लगा। पुलिस की पहल ने समाज 
को दरकाने में अपनी सहूलियत चुनी। हर राज्य के पुलिस मुखिया ने मान लिया, 
हर आतंकवादी मुस्लिम है। हर नौकरशाह ने निजी मुनाफे के आगे घुटने टेका, 
किसी ने नहीं कहा उद्योगपति से ज्यादा तरजीह किसान को देनी चाहिए। मध्यम 
तबके के लिए अमेरिका और यूरोप पंसदीदा देश हो गए। डालर और यूरो को कमाई 
ने इस तबके का मान अचानक बढ़ा दिया । और इन सब का प्रतीक टीवी बना जिसका 
चरित्र पूँजी ने पहले ही बदल कर निजी मुनाफे की थ्योरी में सिमटा दिया। तो इस 
टीवी न्यूज चैनलों को ठीक करने का जिम्मा महज टीवी वालों पर कैसे छोड़ा जा 
सकता है? भागीदारी तो सभी की होगी, क्योंकि यह समाज का बदलता चेहरा है 
जिसमें आइने का काम टीवी कर रहा है...कोई सीधा आरोपी है तो कोई सह- 
आरोपी... लेकिन सज़ा के दायरे में तो सभी आएँगे । क्योंकि टीवी चैनल नहीं समूचा 
समाज दरक रहा है। 
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साठ साल की पत्रकारिता का वर्तमान सबसे नायाब है क्योंकि पहली बार मीडिया 
में नब्बे फ़ीसद ऐसे पत्रकार हावी हैं जो आज ऐसा करते हैं जिससे आज लाभ हो 
और कल वैसा करेंगे जिससे कल लाभ होगा। यानी मकड़े के जाल की तरह ऐसा 
ताना-बाना यह तबक़ा बुन रहा है जहाँ समस्या और समाधान दोनों के रास्ते नज़र 
न आएँ। इस ताने-बाने में कई धागे हैं और हर धागा आगे निकलकर दूसरे धागे 
में लिपटकर मज़बूती देता चला जा रहा है, लेकिन हर धागा अपनी जगह अलग- 
थलग है। इस जाल के पीछे जो मकड़ी के तौर पर मीडिया मौजूद है पहली बार 
उसकी घेराबंदी ' आर्थिक आतंकवाद ' के रूप में की गई है । बिना पूँजी के मीडिया 
पनप नहीं सकता बड़ी ताक़त पूँजी है और इस ताक़त को बरकरार रखने का टॉनिक 
मुनाफ़ा है। ये खुली थ्योरी परोसी जा रही है, लागू भी की जा रही है। साठ साल 
के सफ़र में मीडिया के उस आधार को खतम कर दिया गया जो संघर्ष और सामाजिक 
सरोकार के आसरे न सिर्फ ख़ुद को आगे बढ़ाता है बल्कि समाज को भी तरक्की 
से जोड़ता है । लेकिन आर्थिक आतंकवाद ने मीडिया के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई 
घरानों की तर्ज पर शुरू कर दी है। यह अहसास पूँजी के आगे नतमस्तक हो गया 
है कि मीडिया का कुनबा ऐसी पत्रकारिता को समेटे हुए है जहाँ संघर्ष सामूहिक 
होगा। 

दरअसल वर्चस्व की लड़ाई ने मुनाफ़ा कमाने की होड़ इस हद तक मीडिया 
के भीतर छेड़ दी है जहाँ मीडिया का संघर्ष उसकी विचारधारा, बाज़ार या राजनीति 
से हटकर नहीं देखा जा रहा है। मुनाफ़े के संघर्ष ने शोषित व्यक्तियों को उनकी 
बिगड़ती स्थितियों पर सामूहिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने से रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी है । दरअसल मीडिया का वर्तमान इसलिए भी नायाब है क्योंकि इस ताने- 
बाने ने उस राजनीतिक धागे को मजबूती दी जो अपने घेरे में कमज़ोर हो रहा था 
या कहें बहुसंख्य तबक़े का भरोसा उस पर से हटता जा रहा था। वैचारिक तौर पर 
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' आर्थिक आतंकवाद' के दायरे में नवउदार नीतियों का जो चेहरा सामने आया उसने 
उद्योगों में तालाबंदी, मजदूरों के क्रानूनी अधिकारों को ख़त्म करने, अस्थाई काम में 
इजाफा, कम भुगतान प्राप्त निजी संस्थानों को कई गुना बढ़ाया है। इन नीतियों ने 
गाँव-शहर, मजदूर-मजदूरी, शहर के भीतर गाँव का विभाजन कर समाज में हर 
जगह लकीर भी खासी मोटी खींची। ख़ास बात यह है कि इसी दौर में मीडिया 
ने भी नवडदार नीतियों का जामा ओढा और कभी राजनीति तो कभी बाजार के लिए 
बड़े उद्योगपतियों से गलबहियाँ डाली | मीडिया ने भी पाठ पढ़ा कि उसका विकास 
कैसे संभव है और अपने विकास के लिए नई परिभाषा कैसे गढ़ी जा सकती है। 
इस ' आर्थिक आतंकवाद ' ने अगर समाज को बाँटना या समूहों को तोड़ना शुरू किया 
तो समझना होगा कि मीडिया सबसे उम्दा हथियार क्यों बन गया। संसदीय राजनीति 
के प्रति आक्रोश, उदार अर्थव्यवस्था को लेकर तल्खी आम लोगों में इसी दौर में 
पनपी और सड़क पर नज़र भी आई। नेताओं की आवाजाही आम लोगों के बीच 
कम हुई, विकास को जो लकीर अर्थव्यवस्था के दायरे में खींची गई उसने भी आम 
लोगों को उन पूँजीवादी घरानों से अलग कर दिया जो कल तक कल्याणकारी राज्य 
का नारा बुलंद करते थे। 

इसी दौर में संसद का चेहरा जिस तरह बदला हम कह सकते हैं मीडिया 
भी उसी तरह बदलता चला गया। देश में प्रति व्यक्ति आय को लेकर नेहरू और 
लोहिया की बहस के दौरान की पत्रकारिता इसीलिए सरोकार की पत्रकारिता थी 
क्योंकि संसद के भीतर भी जन सरोकार से जुड़े मुद्दे गूँजते थे। इंदिरा और जेपी के 
दौरान का संसदीय संघर्ष पत्रकारिता में भी झलकता था क्योंकि देश की दिशा को 
लेकर संसदीय राजनीति में बहस जारी थी। मीडिया उससे अछूता नहीं था। वी.पी. 
सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जातीय तनाव या जातीय राजनीति को मान्यता देने 
का सवाल सामाजिक न्याय के आसरे देखा गया। बहस मीडिया में भी चली । लेकिन 
अर्थव्यवस्था के आसरे देश की सामाजिक व्यवस्था का खाका खड़ा करने का सोच 
और विदेशी पूँजी के आसरे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सोच ने संसद के 
दायरे में ही राजपथ और जनपथ के बीच जितनी मोटी लकीर खिंची उसमें सरोकार 
का सोच हाशिये पर चला गया। संसद के भीतर को बहस चंद लोगों के हितों के 
इर्द-गिर्द घूमती है तो सबकी नजर मीडिया पर ही टिकी है। 

जाहिर है ऐसे में मीडिया ही वह औजार है जो पुल का काम कर सकता 
है, इसने किया भी। मीडिया की पहुँच उन नेताओं तक सरलता से हुई जहाँ तक 
कोई आम शख्स पहुँच नहीं पाता है और मीडिया की पकड़ उस आम शख्स तक 
भी हुई जहाँ पर कोई बड़ा नेता जाने से कतराता है क्योंकि बहुसंख्य तबक़े के आक्रोश 


डिजास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स : 25 


तले वो मारा जाएगा । ऐसे में मीडिया के आसरे शोषण को सुधारवाद की क्रीम में 
लपट कर किसी का भी आक्रोश ठंडा किया जा सकता है, यह आर्थिक आतंकवाद 
के जरिए मुनाफ़ा कमाने वालों की भीड़ में हर किसी ने समझा है । आक्रोश ठंडा 
किया भी गया, ख़ाली होती रसोई की त्रासदी को ड्राइंग रूम या बेड रूम में टीवी 
के टेबलों के नीचे दबा दी गई। संचार माध्यमों के व्यक्तियों की कामुक दुष्ट शरारतें 
रेंगती हुई भीड़ और भूख से बिलखते बच्चों के विरोध से टकराकर जीतती नज़र 
आई | सड़क को मुठभेड़ में कोकाकोला-पेप्सी एक शक्तिदायक कॉकटेल बन जाती 
है। हालाँकि समझ यह भी विकसित हुई कि बहुत ज़्यादा का वादा उनके लिए 
एक मुठभेड़ हो जाती है जिन्हें अनंतकाल से वंचित रखा गया है | गरीबी का लंबा 
होना और सब तरफ़ का पतन जनसंचार माध्यम की फैंटेसी की चमक-दमक में कैसे 
गायब कर दी जाती है, यह कहानी हक़ीक़त बनने लगी। 

दरअसल मीडिया की पहल या समाज में हो रही उसकी दस्तक को समझने 
से पहले सांस्कृतिक निष्क्रियता को भी समझनी होगी । किसी अख़बार, सस्ती पत्रिका, 
सिनेमा, रेडियो, टीवी-केबल और सैटेलाइट जैसे माध्यमों के आने पर हर बार नए 
माध्यम को संस्कृति के लिए नुकसान दायक कहा गया, लेकिन समय के साथ जब 
वो पुराने पड़ते गए तब वे संस्कृति में नहीं ज़िंदगी में खपते गए। कह सकते हैं, 
कुछ लोगों की संस्कृति यानी माइनॉरिटी कल्चर वर्षों तक पूँजीवाद प्रायोजित संस्कृति 
के बीच एक हारी हुई लड़ाई लड़ती रही । लेकिन दूसरी तरफ़ जनसंपर्क यानी मास 
कम्युनिकेशन की संस्कृति ने देसी सोच को अपनाते हुए उसे ख़ुद के साथ जोड़ लिया 
यानी संस्कृति और तकनीक के मिलने से एक तबक़े का जीवन बदल गया। इन 
परिस्थितियों के बीच मीडिया बीते साठ वर्षो में कभी विकल्प के तौर पर नहीं आया 
बल्कि वह तबक़ा जो तकनीक के आसरे या संस्कृति को खारिज करने के नहाने 
या फिर नव उदारवादी नीतियों में अपनी जगह बनाने की मशत्रक्रत के बीच या फिर 
आर्थिक आतंकवाद की नोंक पर हताशा के साथ उसी मीडिया को सच मानने लगा 
जो आपने मुनाफे की होड़ में अपना घेरा भी बना रहा है और समाज के हर घेरे को 
तोड़ भी रहा है यानी पहली बार स्वाधीनता और अस्मिता को ख़त्म करने की लड़ाई 
भी मीडिया ही लड़ रहा है। टेक्नॉलोजी उसके पास है, पूँजी का उसे आसरा है, 
राजसत्ता का हाथ उसके सर पर है, घरानों की लड़ाई से आगे बढ़कर सत्ता की लड़ाई 
को विचारधारा की हद तक ले जाने के सोच रख मीडिया को खारिज कोई करे न 
करे लेकिन वह हथियार जिसके पास है वह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सबसे 
शक्तिशाली है। यह नवउदारनीति का सच है । इन साठ सालों में अस्मिता के विचार 
भी नया अर्थ ले लेंगे या पुरानी अवधारणाएँ ख़त्म हो जाएँगी, यह पहली बार समझ 


26 :: डिजास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स 


prasoon.pm6 


में आने लगा है । वे आप को, आपके समाज को, आपकी अर्थव्यवस्था को और आपके 
भौतिक परिवेश को बदल कर रख देंगे। वे आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप 
ऐसे संसार में जिएँ जहाँ रंगों, चिड़ियों, वृक्ष, फूल जैसी चीजों का अस्तित्व न हो। 
वे आपकी शिक्षा, आपके अनुभव को नियंत्रित करके आपको पहचान को भी ख़त्म 
कर सकते हैं । यहाँ तक कि आपका बच्चा कैसा हो उसका फैसला उसके जन्म 
से पहले ही कर सकते हैं चिंताजनक यह है कि इन सबमें आपकी सहमति होगी । 
यह सहमति ही वर्तमान का सच है जिसने पहली बार मीडिया की भूमिका पर सवाल 
खड़ा किया है । मनुष्य और टेक्नॉलोजी का रिश्ता जब इतना जटिल और उलटफेर 
करने वाला बन चुका है तो टेक्नॉलोजी पर रोक समाधान नहीं बल्कि मूर्खता होगी । 
सवाल उत्तरदायी टेक्नॉलोजी का है। इसलिए सवाल उत्तरदायी मीडिया का है। 
उत्तरदायी मीडिया कैसे और क्यों खो गया इसे समझना जरूरी है। 

दरअसल मीडिया किसी दूसरे ग्रह की चीज़ नहीं है, वह उसी जमीन पर 
उपजी हुई घास की तरह है जिस जमीन पर वृक्ष भी उपजते हैं और पानी भी होता 
है | दरअसल आजादी के बाद गणतंत्र भारत में जो राजनीति पनपी और आगे बढ़ी 
उसमें पहली बार कोई बड़ा बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसकी अपनी जमीन 
को उथल-पुथल को शांत करने का रास्ता बाहर से निकाला गया। नई अर्थव्यवस्था 
का जो खाँचा सत्रह साल पहले खींचा गया उसने एक चीज़ तो तय कर दी कि 
आप जहाँ रहते हैं जरूरी नहीं कि उस वातावरण के किसी भी हिस्से का प्रभाव 
आपके जीवन पर पडे । इतना ही नहीं उस वातावरण से जुड़े बगैर भी आपको मान्यता 
ज्यादा मिल जाए। देश में अतिवाम या वामपंथी आंदोलन इसलिए नहीं चल पाए 
क्योंकि आर्थिक विकल्प दे पाने की स्थिति में कोई आंदोलन नहीं रहा । किसी आंदोलन 
ने आंदोलन वाली जमीन पर वैकल्पिक अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं की जिससे राज्य 
पर आश्रित हुए बगैर कोई आंदोलन आगे बढ़ सकता हो। लेकिन नई अर्थव्यवस्था 
ने एक झटके में एक ऐसी पूँजी खड़ी कर दी जिसके आसरे आप राज्य में ज्यादा 
अधिकार पा सकते हैं, ज्यादा बड़ी मान्यता ले सकते हैं। और तो और नीतियाँ भी 
उसी तबक़े के अनुकूल बनने लगीं जो रुपए से ज्यादा डॉलर, यूरो या दुनिया की 
दूसरी करेंसी के आसरे टिका हो। 

ख़ास बात यह भी है कि संसद के भीतर किसी भी राजनीतिक दल ने पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था के विकल्प के तौर पर किसी मास-अर्थव्यवस्था (जन-व्यवस्था) का 
खाँचा नहीं खिंचा । इन साठ सालों में हर राजनीतिक दल सत्ता से जुड़ा। सत्ता को 
भोगा। मगर उत्तरदायी व्यवस्था भी कोई चीज होती है, इसे समझा नहीं गया। संसद 
के भीतर विचारधारा को शून्यता का असर संसद के बाहर भी दिखा। राष्ट्रीय 
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राजनीतिक दल तो एक लीक पर चले ही, क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी सत्ता में 
आने के लिए राष्ट्रीय दलों के पिछलग्गू की तरह हुई, तो बड़ा संकट वामपंथियों 
को लेकर भी आया। सभा में सहयोग करते हुए उसकी विचार- धारा भी सत्तानुकूल 
हुई। संसद के भीतर अगर सभी राजनीतिक दल (वामपंथी सहित) नीतियों को 
लागू कराने में एक से हुए तो मीडिया के भीतर भी रिपोर्टिंग एक जैसी हुई । 'विकल्प' 
का चिंतन संसद के भीतर भी ख़त्म हुआ और अख़बारों के संपादकीय में भी। 

इसी दौर में वोटर मज़दूर में बदला, किसान और उसकी ज़मीन किसी उत्पाद 
की तरह सरकार को नज़र आई । विकास का समूचा खाँचा आँकड़ों पर टिका यानी 
अभी तक जो राजनीति सिर्फ शेयर बाज़ार को आँकड़ों में नापती थी उस संसदीय 
राजनीति ने समूचे देश की अर्थनीति को आँकड़ों से ही नापना शुरू कर दिया। यानी 
दस फ़ीसद और नब्बे फ़ोसद के बीच कितना भी बड़ा अंतर हो लेकिन आँकड़ों 
के लिहाज से दोनों के आँकड़ों को जोड़कर देश की पूँजी से गुणा-भाग करने की 
एक नई थ्योरी ने इसी दौर में जन्म लिया। अब सवाल है कि इसे परोस कौन रहा 
है। मीडिया अपनी भूमिका बखूबी जानती है। अगर देश के विकास की परिभाषा 
बदली तो मीडिया ने भी अपनी परिभाषा बदल ली है, इससे इंकार नहीं किया जा 
सकता। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। देश के कई राजनीतिक दल 
के ट्रेड यूनियन की बीते एक दशक में इतनी हैसियत नहीं रही कि वह मज़दूरों 
के ही मुद्दे के आसरे सड़क पर पचास हज़ार या एक लाख लोगों की भीड़ जमा 
कर दे। ट्रेड यूनियन के साथ अगर जनता की भीड़ नजर न आए तो यह मानना 
पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन फेल हो गई है। इसमें सहारा अदालत ने दिया। अदालत 
ने बंद या मोर्चा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रेड यूनियनों के लिए राहत की 
बात थी। लेकिन मीडिया ने इसकी व्याख्या अदालत की उस समझ के हिसाब से 
ही की जिसमें सड़क पर मोर्चा निकलने या बंद होने से आम लोगों को परेशानी 
होती है। इस व्याख्या पर ख़ामोशी बरती गई कि आम लोगों को परेशानी होती है 
तभी बंद या मोर्चा या हड़ताल की बात होती है। सत्तर के दशक में रेलवे में जॉर्ज 
की ट्रेड यूनियन को लेकर और जेपी के संघर्ष में उतरे लाखों युवाओं की बात अब 
बेमानी लग सकती है। 

दरअसल संसद और संसदीय दलों की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर यही 
आया कि संसद के भीतर सांसदों की संख्या तो उतनी ही रही लेकिन जिस जनता 
के वोट के जरीये नेता चुने जाते उस जनता के वोट देने में कमी आने लगी। आम 
तबके की रुचि कम होने लगी अपने नेता को चुनने में। हालाँकि मीडिया ने इस 
फेरे में अपना रंग बदलकर अपनी लोकप्रियता बनाये रखनी चाही | लेकिन मीडिया 


28 :: डिजास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स 


prasoon.pm6 


को लेकर भी आम पाठक-श्रोता का भरोसा टूटा, यह भी सच है । ख़बरों को लेकर 
मीडिया ने अपनी परिभाषा गढ़ी, मनोरंजन को ख़बरों के खाँचे में फिट करके । दूसरी 
तरफ संसद ने भी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अपनी हर नीति को जननीति बनाने 
को जो परिभाषा गढ़नी शुरू को उसने पहली बार आर्थिक आतंकवाद को सामाजिक 
आतंकवाद में बदल दिया। 

अब आतंकवाद को परिभाषित करने के तरीक़े भी सुविधानुसार हो चले हैं। 
राजनीति इस बात की इजाजत नहीं देती कि नवउदार आर्थिक नीतियों के दौर में 
जितनी मौत इस देश में अर्थव्यवस्था की वजह से हुई है उसके आधे, क़रीब सत्तर 
हजार लोग कश्मीर में मारे गए हैं लेकिन उन्हें आतंकवादी हिंसा करार देना होगा। 
इस देश की व्यवस्था उद्योगपतियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी उस आतंकवाद 
के दायरे में नहीं लाती जिनके मुनाफे को पहल ने बीते दस साल के भीतर इस 
देश में पचास लाख लोगों को बेघर कर दिया है यानी उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल 
कर दिया है। सरकारें उन्हें भी अपराधी करार नहीं देती जिन्होंने वायदा कर के 
मुआवजा तक नहीं दिया। इन हक़ीक़तों को मीडिया ने ना सिर्फ अपने तरीक़े से 
रखा बल्कि सरकार और उद्योगपतियों के साथ मीडिया खड़ा नज़र आया। मीडिया 
का संकट इतना भर नहीं है, उसका संकट इस मायने में कहीं ज्यादा ख़तरनाक है 
कि एक तरफ वह सरकार के साथ खड़ा होता है और दूसरी तरफ़ सरकार के इन 
नियम-कायदों के ख़िलाफ़ खड़ी होने वाली पत्रकारिता को पुरस्कार और सम्मान 
से नवाजता भी है। हाल के दौर में आतंकवाद से जुड़ी पत्रकारिता को भी समझना 
होगा जहाँ कोई बढ़ती लाचारी का प्रतिरोध करने निकलता है तो उस पर आतंकवाद 
को बढ़ावा देने की तोहमत लगा दी जाती है। मीडिया सरकार द्वारा परिभाषित 
आतंकवाद को सर आँखों पर बैठाकर सनसनीखेज बनाने से नहीं घबराता है और 
इस बात को क्रालीन के नीचे छिपा लेता है कि आतंकवाद विरोधी इस युद्ध के दौर 
में गरीबी को आतंकवाद का पर्याय बना दिया गया है। 

सवाल यह भी उठा कि जब शांतिपूर्ण प्रतिरोध की सारी संभावनाएँ ही ख़त्म 
कर दी जाएँ तो विरोध का कोई भी तरीका आतंकवाद ही करार दिया जाएगा। यह 
अजीब इसलिए भी है क्योंकि पत्रकारिता ने यह पाठ भी पढ़ा दिया है कि कॉर्पोरेट 
वैश्वीकरण के इस दौर में गरीब होना अपराध है। संविधान के तहत जिस तबक़्े 
को विशेष अधिकार है वह भी इस नए समाज में खारिज हो रहे हैं। मसलन उड़ीसा 
के कलिंगा में आदिवासी अगर अपने जल-जंगल-ज़मीन नहीं छोड़ते तो वो अपराधी 
हैं । सिंगूर और नंदीग्राम में जो मजदूर, किसान सरकार के साथ नहीं खडे होते तो 
वो माओवादी या विकास विरोधी करार दिए जाते हैं। मीडिया इन नई परिभाषाओं 


डिजास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स : 29 


के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होता बल्कि इन परिभाषाओं को गढ़ने वाले जब उस छोटे 
समूह या मीडिया के भीतर मीडिया के जरीये विकल्प का संकट खड़ा करने वाली 
पत्रकारिता से घबराते हैं, तो एक नया सोच भी सामने आता है । सीपीएम ने अक्सर 
खुली पत्रकारिता की वकालत की लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर ने जब सीपीएम को 
कटघरे में खड़ा किया और न्यूज चैनलों के चंद पत्रकारों ने जब सीपीएम की नीतियों 
को लेकर यह कहकर सवाल उठाए कि किसान-मजदूर का सवाल अब बुद्धदेव 
सरकार के लिए बेमानी हो गया है तो वामपंथी उसे भी बरदाश्त नहीं कर पाए। 
सीपीएम ने खुले तौर पर कहा कि मीडिया पर नकेल कसनी चाहिए क्योंकि जो 
पूँजी विदेशी निवेश के नाम पर आ रही है उसने मीडिया को बौरा दिया है। सवाल 
यही है कि वामपंथी भी उसी पूँजी के आसरे अपना विकास देख रहे हैं जिसका 
आरोप मीडिया पर लगा रहे हैं और मीडिया का एक बड़ा तबक़ा भी उसी पूँजी 
के आसरे वामपंथियों के साथ खड़ा है जो सिंगूर-नंदीग्राम करने को आमादा है। 
फिर मीडिया पर नकेल कसने की ख़बर का विरोध भी मीडिया में नहीं होता और 
विदेशी पूँजी के सहारे सीपीएम पूँजीवाद का नारा बुलंद करती है तो दूसरे वामपंथी 
दल इसे वैचारिक दिवालियापन बताकर वाम मोर्चे में बने भी रहते हैं । यही वे स्थितियाँ 
हैं जो देश के हर स्तंभ (पहले-दूसरे-तीसरे-चौथे) में सहमति भी बनाती नजर 
आती हैं। तब यह सवाल उठता है कि सहमति के आतंक के आगे लड़ाई कैसी 
लड़ी जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ़ इस घेरे का नहीं है जहाँ मीडिया जनसरोकार या 
संघर्ष छेड़ रहा है। सवाल उस घेरे का है जहाँ जनसरोकार और संघर्ष को भी मुनाफे 
की घुट्टी यह कह कर पिलाई जा रही है कि असल पत्रकारिता यही है। इस माहौल 
में बहुत दुःख के साथ कहा जा सकता है कि पैसा ही सब कुछ है। संस्कृति के 
पुराने रूप में पैसा ही इस रूप में नहीं आता था, दान में मिलता था या बड़े लोग 
सहायता करते थे। नई विचारधारा आई तो सब कुछ प्रत्यक्ष ढंग से आने लगा। 
पूँजीवादी स्पर्धा का दौर आया तो सार्वजनिक क्षेत्र को कम किया जाने लगा। तभी 
एक शोशा सामने आया, स्पॉन्सरशिप का । इसके घेरे में मीडिया सबसे ज्यादा आया, 
यानी पैसा जमा करने का लाइसेंस कुछ इस तरीक़े से मिला कि संदेश देने का उद्देश्य 
दरकिनार हो गया और उपभोक्ता या मतदाता बाज़ार की तरफ कैसे झुक जाए इसको 
लेकर बिसात बिछती चली गई | बहुत सारे अख़बारों ने तो अपने उद्देश्य को परिभाषा 
ही विज्ञापनों की वजह से बदल डाली और सफलता-असफलता का पैमाना विज्ञापन 
का मिलना हो गया। ज़ाहिर है जो दौड़ में पिछड़े वो अख़बार बंद हो गए। इस 
स्वभाव को तो अख़बारों ने एक उप्र जीने के बाद पकड़ा लेकिन टेलिविजन या कहें 
न्यूज चैनलों ने इसे गर्भ से ही पकड़ लिया। ख़बरें कम मनोरंजन ज्यादा होने लगा। 
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ख़बरों का सरलीकरण हो गया। इन्हें एक ख़ास उग्रता के साथ परोसा जाने लगा। 
यानी धन के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक बाज़ार में हिस्सा बनने की होड़ तो 
लगी ही, आपसी संघर्ष भी शुरू हुआ। बुरे धंधों की परिभाषा बदलने लगी । तंबाकू 
या शराब बेचने वाली कंपनी खेल का स्पॉन्सरशिप करने लगी। यानी बुरे काम को 
अच्छे काम में बदलने का नया तरीका आ गया। 

जनता या कहें बहुसंख्यक तबक़े को नजर कल तक जो थी मीडिया ने उसे 
विज्ञापनों के जरिए झटके में बदल दिया। एक लिहाज से सामाजिक मूल्यों में पूँजी 
की घुसपैठ ने सब कुछ बाजार निर्मित कर दिया। जो नए तौर-तरीके आए उसमें 
लूट-खसोट या सामाजिक विषमता की एक नई जमीन भी तैयार हुई और ये होगा 
ही। इसे मान्यता मीडिया ने दी है। यानी मुक्त धन? ये गॉडफादर ऐसी दिशा में 
ले जा रहे हैं जहाँ धीरे-धीरे सब कुछ नष्ट करना या समर्पण करना ज्यादा सस्ता 
लगेगा। आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने का वैकल्पिक सिद्धांत ऐसा बनाया जा रहा 
है कि वो एक डूबते यूटोपिया सा लगे। मीडिया की भागीदारी इसमें विरोध के लिए 
नहीं बल्कि स्वायत्त संस्थाओं की तर्ज पर अपनी उपस्थिति दिखलाने और वैकल्पिक 
स्थिति के न होने के बीच घुमड़ती है। इसीलिए तकनीक पर टिकी मीडिया झटके 
में किसी भी रिपोर्ट को कवर करने के पीछे के सोच से ज्यादा तकनीकी माध्यमों 
के सही प्रयोग पर ध्यान देता है जो आँखों को अच्छा लगे, दिमाग में मनोरंजन के 
जरिए खुशहाली भर दे यानी तथ्यों से परे एक ऐसी चादर बिछाये जो कहीं ज्यादा 
बड़ा तथ्य बनकर उभरे। 

यह चिंतन मीडिया को पहली बार जनता के ख़िलाफ़ होकर जनता से जुड़े 
होने का एक नायाब मंत्र भी दे रहा है। इसीलिए संसद हो या मीडिया जो सबसे 
बड़ा सवाल उभरा है वह इसी बात का है कि क्या वह मूल्य ही ख़त्म हो रहा 
है जिसकी जमीन पर मीडिया ने पंख फैलाये । यह सही है कि विभिन्न विचारधाराओं 
पर आधारित विभिन्न राज्य और समाज में तकनीकी विकास ने पारस्परिक विषमताएँ 
एक सी बढ़ायी हैं। यह भी सच है कि विकास की अंधी दौड़ में विचारधारा को 
अनुचर बनाया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल भी पनपा है कि विचार के केंद्र में 
मनुष्य को रखना होगा, किसी मतवाद को नहीं। ताकि हर ताक़त को सही समय 
पर पहचानी जा सके और मानवीय बनाया जा सके जिससे तकनीकी क्रांति, पूँजी 
की गुलामी, नव उदार आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक आतंकवाद भक्षण ना करने लगे। 
और उसी दौर में मीडिया/पत्रकारिता को यह मानकर चलना ही होगा कि हर दीवार 
एक दरवाजा है। इसलिए उसे दरवाजों की तलाश में भटकना नहीं है । रास्ता और 
कहीं नहीं है-दीवार में ही है जिसके साये में मीडिया मौजूद है और पंख फैला 
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रहा है। शायद इसीलिए ' आर्थिक आतंकवाद' के दौर में याद कराना ज़रूरी है कि 
पत्रकार की नियति ख़तरनाक ढंग से हक़ीक़त को बताने/रचने की होती है, तभी 
वह मनुष्य/जन और समाज की नियति का भविष्यवक्ता भी बनता है। 
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टीबी पर ओस के मोती बनते किसान के आँसू 


गाड़ी पूरी रफ्तार से जा रही थी। नागपुर से सटे वर्धा जिले की सड़कें, इतनी चिकनी 
जरूर हैं कि रफ्तार से चलती गाड़ी में भी बिना हिचकोले खाए वीडियो कैमरे से 
शूट किया जा सकता है । मेरे साथ मेरा कैमरापर्सन लगातार यह दिखाने का प्रयास 
कर रहा था कि हम शहर छोड़ उस ग्रामीण इलाक्रे में हैं जहाँ जिंदगी खेत-खलिहान 
के आसरे चलती है। लेकिन पक्की सड़क के साथ-साथ कंकरीट के मकान और 
हर आधे-एक किलोमीटर के बाद कोई-न-कोई छोटा-मोटा उद्योग जो या तो काला 
धुआँ फेंक रहा है या फिर रसायन मिला गंदा पानी। 

जाहिर है, यह तस्वीर शहरों से सटे गाँव की हो सकती है, लेकिन शहर 
45 किलोमीटर पीछे छोड़ने के बाद भी ग्रामीण इलाक़ों का यह चेहरा हमें चौंका 
रहा था। जमीन दूर-दूर तक खाली थी । कुछ जगहों पर मोन्सेटानो कंपनी की गाड़ियाँ 
भी दिखीं जो बीज की जानकारी किसानों को देने पहुँची थीं। कंपनी की गाड़ी सड़क 
पर लगाकर कुछ लोग सूखे खेतों के एक किनारे 10-15 किसानों को बीज भी बेच 
रहे थे और ख़रीदने-बेचने का लंबा सौदा भी कर रहे थे। कुछ खेतों में हमने बीटी 
काटन के बीज को कई ग्रेड में लगे देखा था। पूछने पर जानकारी मिली कि जमीन 
की उर्वरा के अनुकूल बीज के कई ग्रेड हैं जो धीरे-धीरे विकसित होते हैं। 

दरअसल इन सारी स्थितियों को हम कैमरे में क़ैद भी कर रहे थे, क्योंकि 
यह सब उस स्टोरी या कहें ख़बर का हिस्सा था जिसे हम कवर करने गए थे। हम 
जा रहे थे वर्धा जिले के टलेगाँव इलाक़े के टलेटोला गांव में। टलेटोला गाँव की 
पहचान अचानक बिलकुल नई हो गई थी । नई पहचान थी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया 
गांधी इस गाँव में आई थीं । सितंबर, 2004 में सोनिया इस गाँव में पहुँची थीं । दरअसल 
सोनिया गाँधी टलेटोला के विकास देशमुख के घर गई थीं । विकास देशमुख किसान 
था और तंगी ने उसे आत्महत्या तक जा पहुँचाया। चूँकि महाराष्ट्र की राजनीति में 
बतौर वोटर किसान ख़ासा मायने रखता है, तो सोनिया भी वहाँ जा पहुँचीं। हम 
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अक्टूबर में पहुँचे...जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया था । वर्धा 
जिले में किसान की आत्महत्या इस मायने में भी महत्त्वपूर्ण थी कि खेती के मामले 
में यह पूरा इलाक्का खासा समर्थ रहा है । जमीन भी उपजाऊ है । फिर अधिकतर 
बडे किसान ही यहाँ हैं। जाहिर है, हमारे लिए भी यह टेस्ट केस था। किसानों 
की बढ़ती आत्महत्या को रोकने में किसी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं थी । 
उसी वजह से टीवी रिपोर्ट के लिए हमने वर्धा के टलेगाँव को ही चुना। 

हर उस स्थिति को कैमरे पर पकड़ने की पहल भी हमने की जो उस सिरे 
को पकड़ती कि आख़िर आत्महत्या क्यों! खैर, हम टलेगाँव की ओर बढ़ रहे थे 
और हर जगह टले गाँव के साथ-साथ हमें पता जानने के लिए बताना पड़ता कि 
जहाँ सोनिया गांधी आई थीं। ख़ैर रास्ता मिल रहा था। चूँकि सोनिया गांधी एक 
महीने पहले ही यहाँ से गुजरी थी, तो सड़क गाँव के भीतर भी पक्की थी। हालाँकि 
गाँव के घर कमजोर और टूटे-फूटे थे । बहरहाल टीवी रिपोर्ट में किसान की आत्महत्या 
को बताना था...तो परिवार के मुखिया के मरने पर शोक जता कर या भावुक होकर 
रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती थी। गाँव में आत्महत्या करने वाले किसान के घर 
की एक गली पहले पहुँचते ही हम गाड़ी छोड़ गाँव की ही एक बैलगाड़ी पर सवार 
हो गए जो गाँव में होने की महक दे रही थी। 

कैमरे में गाँव का ग्लैमर दिखाने का पूरा प्रयास किया गया। बैलगाड़ी थी, 
तो कुछ घरों की छतों पर लटके डिश टीवी भी कैमरे ने कैद किए। एक घर के 
बाहर मारुति-800 लगी थी, तो किसी की चौखट पर टूटी साइकिल थी। यानी 
किसान की आत्महत्या की रिपोर्ट टटोलने से पहले एक ऐसी भूमिका तैयार थी जो 
गाँव के अंतर्विरोध को उघाड़ रही थी। 

टीवी की भाषा तभी सफल होती है जब वह बिंबों में संवाद करे। यानी 
आत्महत्या की वजहों को सीधे गाँवों के ख़त्म होने से जोड़ना या गाँवों का शहरों 
पर आश्रित होना या फिर ग्राफिक्स में यह बता देना कि कैसे जमीन बंजर हो रही 
है, कैसे उद्योग खेती की जमीन पर क्राबिज हो रहे हैं और आँकड़ों का लब्बोलुआब। 
जाहिर है, यह सब टीवी में बोरियत पैदा करते हैं। वजह भी यही है कि जब हम 
विकास देशमुख के घर पहुँचे यानी आत्महत्या करने वाले किसान के घर पर पहुँचे 
तो टूटे-फूटे घर के बारह एक बच्ची मिली। जो गाँव में कहीं से मटके में पीने का 
पानी लेकर पहुँची ही थी । हमने उससे उसका नाम और पिता का नाम पूछा तो उसने 
दो टूक कहा-पिता मर गए हैं। पैसा मिल गया है। बाद में जानकारी मिली कि 
सोनिया के दौरे के बाद कई बार सरकारी अधिकारी कसान के घर पहुँचे, राहत के 
बारे में पूछा-मिला या नहीं? अब बच्ची को लगता है कि हर कोई यही पूछने 
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आता है कि पैसा मिला या नहीं । खैर हमने खेत से किसान की पत्नी को बुलाया। 
उसकी एक बड़ी बेटी के स्कूल से लौटने का इंतज़ार किया। उसके बाद शुरू हुई 
किसान की आत्महत्या की रिपोर्ट की असल तैयारी। 

बक्से में रख दी गई किसान को तस्वीर को सबसे पहले मिन्नत कर हमारे 
कैमरापर्सन ने निकलवाया । फिर उसे घर के पहले और आखिरी यानी एकमात्र कमरे 
की दीवार पर इस तरह लटकाई गई जिससे कैमरा अगर घर के बाहर से जूम-इन 
किया जाए तो सीधे आत्महत्या करने वाले किसान की तस्वीर दिखाई दे। उसके 
बाद घर की माली हालत, बच्चों की मानसिकता, किसान की पत्नी के रोजगार और 
बर्बाद हुई खेती को वजह से लेकर आत्महत्या से पहले ऋण न चुका पाने पर साहूकार 
को फटकार के बाद किसान विकास देशमुख को मानसिक स्थिति के बारे में हमने 
समूचे परिवार को टटोला। 

लेकिन टीवी की असल कहानी अक्सर कुछ और होती है, ख़ासकर ऐसे हादसों 
के बाद, मसलन, बिना बाप के बच्चों के भीतर जीने का या कहें संघर्ष का जज्बा 
ग्रामीण परिवेश में कहीं ज्यादा होता है, उनके लिए कैमरे के सामने रोना या कमजोर 
दिखना आदत में नहीं होता। बावजूद इसके किसान के परिवार की आँखों में दुःख 
का पानी पकड़ने की पूरी कोशिश कैमरा करता रहा। लेकिन आत्महत्या को लेकर 
जो बात सामने आई उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण किसान और राज्य के बीच कोई संवाद 
कभी किसी स्तर पर न होना ही उभरा। पूरे इलाके में बीज को लेकर सरकार की 
कोई नीति नहीं दिखी जिससे यह पता चलता कि बीज भी ऋण पर किसान लेते 
हैं । सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप्प है। हर घर में मोटर है जिसके जरिए कुएँ से 
पानी खींचा जाता है । इलाक़े में उद्योग के आने से जलस्तर भी खासा नीचे जा चुका 
है। बिजली महज दो घंटे ही रहती है तो डीजल का खर्चा हर घर से जुड़ चुका 
है। पैदावर कम हुई है, मुनाफा नहीं के बराबर है तो ऐसे में हर बढ़ा खर्चा न्यूनतम 
जरूरत के जुगाड़ में से ही कटता है। 

यहीं से एक दूसरी व्यवस्था भी शुरू होती है। जिसे, जिस भी निजी कंपनी 
ने इलाक़े में दस्तक दी, अपना माल बेचने के लिए, उसने सबसे पहले वहीं के 
बेरोजगार युवकों को पकडा । उन्हें कमीशन पर माल दिया। संबंध और दबाव के 
जरिए इन युवकों ने गाँव में माल बेचा। जिसमें बीज से लेकर खाद तक शामिल 
हैं । फिर जब पैसे उगाही का वक़्त आया तो शुरुआत में तो संबंधों के आसरे किसानों 
ने किसी तरह पैसे चुका दिए, लेकिन जैसे-जैसे यह सिलसिला आगे बढ़ा वैसे- 
वैसे युवक निजी कंपनियों के जाल में फँसे, किसान गाँव के युवकों के लिए साहुकारों 
के घेरे में आए और धीरे-धीरे किसानों की जमीन निजी कंपनियों के उत्पाद पर जा 
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टिकी । इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे और निकाले कौन इसका जवाब गाँव में मिला 
जरूर, लेकिन गाँव में इसका समाधान नहीं दिखा। एकमात्र उपाय गाँव से बाहर 
रोजगार की तलाश में युवकों के निकलने से शुरू होकर परिवार के कई सदस्यों के 
पलायन पर जा टिका । समूचे गाँव में क़रीब दो हजार परिवार रहते हैं और डेढ़ हजार 
परिवारों में से कोई-न-कोई सदस्य गाँव के बाहर या तो रोजगार करता है या रोजगार 
की तलाश में गया हुआ है। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2001-2004 
के दौरान महज इसी गाँव के साढ़े छह सौ बच्चे-युवा-बुजुर्ग महिला या पुरुष रोजगार 
की तलाश में गाँव छोड़ गए। (और यह आँकड़ा अप्रैल 2006 में नौ सौ तीस तक 
पहुँच गया था) हक़ीक़त यही है कि गाँव में ऐसे परिवार इक्का-दुक्का हैं जिनके 
घर के सभी सदस्य गाँव में हों। अजीबो-गरीब त्रासदी यह भी है कि कुछ किसान 
उन बीज-खाद की निजी कंपनियों के यहाँ काम करने लगे जिनके चक्रव्यूह में फँसकर 
कई किसानों ने अपना सब कुछ गँवा दिया। 

दरअसल आत्महत्या करने वाले किसान विकास देशमुख की पत्नी ने हमें 
बताया भी कि परिवार पर बीज-खाद का बकाया बारह हज़ार का हो चुका था। 
लेकिन पति की आत्महत्या के बाद कंपनी वालों ने यह पेशकश की कि अगर वह 
उनके बीज-खाद को बगल के गाँवों में जाकर निर्धारित मात्रा में बेचेगी तो तीन साल 
में बकाया पूरा हो जाएगा। मगर सोनिया गांधी को यात्रा के बाद जिस तरह राज्य 
के अधिकारियों की आवाजाही शुरू हुई और पूछताछ का सिलसिला चला ऐसे में 
बीज-खाद के बकाए से देशमुख परिवार को तो निजात मिल गई, लेकिन हमारी 
मुलाक़ात ऐसे दो दर्जन परिवारों से हुई जिनके परिवार का कोई-न-कोई शख्स क्रर्ज 
उतारने के लिए इन निजी कंपनियों के यहाँ नौकरी कर रहा है। इन कंपनियों का 
कामकाज समूचे विदर्भ में खासा फैला है। अप्रैल, 2006 में जब हम दोबारा यहाँ 
पहुँचे, तो यह भी पता चला कि कंपनी ने अपने उत्पादों का लाइसेंस एक ख़ास 
रक्कम लेकर देनी शुरू की है । लाइसेंस लेने में स्थानीय युवा तबक़ा सबसे आगे रहता 
है। इन इलाक्रों में कोई दूसरा रोजगार है नहीं। लाइसेंस लेने के बाद लाइसेंसधारी 
जिन्हें काम पर रखता है, वह खेत-फसल गँवा चुके किसान या उसके परिवार का 
ही कोई सदस्य होता है। और यह सिलसिला समूचे विदर्भ में इस तरह फैला है 
कि आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या सिर्फ 2004 में 4,147 रही। 

आत्महत्या का सिलसिला किस हद तक बढ़ा है इसका एहसास आँकड़ों से 
लगाया जा सकता है । विदर्भ में 1995 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 
1,083 थी। यानी दस साल बाद क़रीब चार गुना ज्यादा । दरअसल आत्महत्या को 
बड़ी वजह मानसून भी रहा। वर्धा में सामान्य से 22 फीसद कम बरसात हुई | सबसे 
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ज्यादा अमरावती में किसानों ने आत्महत्या की । यहाँ मानसून सामान्य से 50 फीसद 
कम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी वजह किसान के उत्पाद का सही मूल्य बाजार से 
न मिलना ही रहा। मसलन कपास उगाने वाले किसानों को कपास बेचने में अपना 
सब कुछ गँवाना पड़ा। कमीशन ने प्रति क्विंटल कपास की क्रीमत 2,216 रुपए 
तय को। न्यूनतम सपोर्ट मूल्य 1,960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। लेकिन 
यह मूल्य उन्हीं खिड़कियों पर मिलता जिसे सरकार ने तय किया। तो आलम यहाँ 
तक बिगड़ा कि महज 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों ने कपास 
बेचा। जबकि लागत ही 900 रुपए से 1400 रुपए तक आई थी। दर्दनाक स्थिति 
इन इलाक़ों में महिला किसानों को लेकर भी है। देशभर की तुलना में महाराष्ट्र की 
महिला किसान 3 फीसद ज्यादा आत्महत्या करती हैं। यह आँकड़ा विदर्भ में 6 
फ़ीसद ज्यादा का है। वहीं समूचे देश में अगर एक लाख किसानों में 14 किसान 
आत्महत्या करते हैं तो महाराष्ट्र में यह आँकड़ा 21 का है और विदर्भ में 26 का। 
हक्रीक्रत यह भी है कि नगदी फ़सल की तरफ़ बढ़े किसानों की माली हालत इन 
इलाक्रों में और बदतर हो गई है क्योंकि पड़ोस में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 
इलाक्रों से कहीं सस्ती नगदी फसल कम खर्च में पहुँचती है और कम नफे में बिकती 
है । यानी गरीब या संकट वाले इलाक्रों के किसानों के बीच अपनी प्रतिद्वंद्विता कहीं 
ज्यादा है। सीधे कहें तो गरीबी का न्यूनतम स्तर भी बेहद गरीब ही यहाँ नजर आता 
है। 

हमने सरकारी अधिकारियों को टटोला तो यह जानकारी भी मिली कि राज्य 
सरकार ने 1970 में ही इन इलाक़ों के लिए महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी स्कीम शुरू 
किया था। लेकिन यह स्कीम आगे बढ़ने की बजाए पीछे खिसकती गई । जितना 
खर्चा होना चाहिए उसका हिस्सा घटते-घटते 2004 में 6 फीसद पर आ टिका। 
जबकि ग्रामीण इलाक़े में 1980 से गरीबी 17 फ़ीसद से बढ़कर 2004 में 23 फीसद 
हो गई। लेकिन महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आत्महत्या का जो आँकड़ा सामने 
आया उसमें गरीब तबक़े से अगर 3 किसानों ने आत्महत्याओं की तो संपन्न या मध्यम 
तबक़े से 10 किसानों ने आत्महत्या की । इनमें 44 फीसद पर ऋण चुकाने का दबाव 
था तो 33 फीसद पर तत्काल भुगतान का दबाव रहा। अधिकतर किसानों ने ऋण 
को-ओपरेटिव बैंक से लिया या महाजन (मनीलेंडर) से | कुछ आत्महत्या की वजह 
बहन-बेटी के विवाह के लिए धन न जुगाड़ पाना या अपनों से जुगाड़ने के बाद 
न चुका पाने की रही। लेकिन इनकी संख्या कुल आत्महत्या में महज 6 फीसद 
ही है। हम लगातार किसानों की आत्महत्या से जुड़े मुद्दों को टटोल रहे थे। चौंकाने 
वाले तथ्य भी सामने आ रहे थे। मगर टीवी का सच इस तरह के चौंकाने वाले तथ्य 
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नहीं होते बल्कि इनके साथ टीवी को सौंदर्य, ग्लैमर, खुरदुरी ज़मीन, संवेदनाओं 
को डिगाने वाले वक्तव्य सबकुछ चाहिए। 

मेरा कैमरापर्सन बार-बार घर की रसोई का सच जानना चाहता था। उसका 
इशारा समझ हम घर में घुसे । रसोई में अँगीठी पर दोपहर के खाने के लिए उबल 
रही दाल को कैमरे में क्रैद कर कुछ ख़ाली भांडों को शूट किया और किसान के 
घर में अन्न के न होने से ही ख़बर की शुरुआत की। स्टोरी की शुरुआत उबलती 
दाल से निकलते धुएँ से हुई। यह धुआँ रसोई की दीवारों पर चढ़ रहा था। हमने 
घर के मुखिया यानी आत्महत्या करने वाले किसान देशमुख की तस्वीर ऊपर दीवार 
पर लटका दी थी। कैमरे ने अँगीठी पर चढ़ी दाल से निकलते धुएँ के कोहरे के 
बीच किसान की तस्वीर को शूट किया। तस्वीर पर जमी नमी को किसान की पत्नी 
ने अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया और उसके बाद संघर्ष उभारती सूखी आँखों 
के साथ कैमरे पर ज़िंदगी जीने की त्रासदी का सच बता दिया। 

लेकिन टीवी की माँग कुछ और है । दोबारा कैमरे पर जब घर के मुखिया 
के न होने पर सरकारी सुविधा का सवाल पूछा गया, तो सरकार की नीतियों को 
लेकर आक्रोश उसके चेहरे पर था और पति के न होने का दर्द उसकी आँखों में । 
टीवी को यही चाहिए। फिर घर के भीतर रखे ट्रंक से किसान की उन यादों को 
निकाला गया जो पूरे परिवार की संवेदना को हिला सकती थी। बड़ी बेटी रो पड़ी। 
उसे बाप की गोद याद आ गई। उसके आँसुओं को कैमरे ने पकड़ा। आत्महत्या से 
ठीक पहले की यादों के बारे में पूछने पर बड़ी बेटी ने कह दिया कि जान न देते 
तो भी जान निकल ही जाती। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। टीवी के लिए 
यह सुनहरी बाईट थी। लेकिन इस बात ने मुझे अचानक शरद जोशी की याद दिला 
दी। जो विदर्भ के किसानों के सवाल लगातार उठाते रहे हैं। शरद जोशी ने एक 
वाकया मुझे सुनाया था--एक लड़की माचिस बेचकर अपने परिवार का पेट भरती 
थी। एक बार इतनी बरसात हुई, उसके माँ-बाप और वो ख़ुद इतनी भीग गई कि 
शरीर को गर्मी न मिलती तो सभी मर सकते थे। उसने आव देखा न ताव सारी माचिस 
जला दी। जब उससे किसी ने पूछा कि अब क्या बेचकर खाओगी, तो उसने कहा 
पहले जान तो बचे। यानी बचे तो भी मरे। मरे तो भी कुछ न बचे। किसान की 
त्रासदी यही हो चली है। ख़ैर उस वक़्त शरद जोशी की शेतकारी संघठना बीजेपी 
से हाथ मिला चुकी थी। शाइनिंग इंडिया की धमक के बावजूद शेतकारी संघठना 
ने हाथ क्‍यों मिलाया, इस पर शरद जोशी ने यही कहा, सत्ता रहे तो कुछ काम किया 
भी जा सकता है। लेकिन शरद जोशी के निर्णय को लेकर जब हमने किसानों को 
टटोला तो ज्यादातर किसानों का भरोसा न तो शेतकारी संघठना पर था न ही किसी 
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राजनीतिक दल पर। 

हक़ीक़त यही है कि चुनाव कोई भी जीते, किसानों का मानना है कि सरकार 
बदलने या किसी के भी जीतने-हारने से किसान कभी नहीं जीतता है । इस हक़ीक़त 
को मैंने 2006 के बजट के दौरान समझा-देखा । एनडीए के दौर में किसानों के मसले 
को कांग्रेस ने खासा उठाया। आत्महत्या को लेकर संसद में बहस के दौरान शास्त्री 
जी के दौर का जिक्र कर जय जवान जय किसान का नारा तक याद किया गया, 
लेकिन सत्ता में आने के दो साल के भीतर ही पहला मौक्रा आया जब बजट से पहले 
वित्त मंत्री हर तबक़े के नुमांइदों से मिले, लेकिन किसानों के नुमाइंदों से मिलना 
ठीक नहीं समझा। 

ख़ैर दोबारा टीवी पर लौटें। बेटी कहती है पिता जान न भी देते तो भी जान 
निकल जाती। जाहिर है, टीबी की अब जरूरत सोनिया गांधी के दौरे के बाद हालात 
को टटोलने की थी। सोनिया की राहत राशि...सरकार के वायदे...अधिकारियों का 
दोबारा ऐसी घटना न होने देने का भरोसा...पानी-बिजली की पुख्ता व्यवस्था कराने 
पर राज्य सरकार का दावा...रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश... शिक्षा-स्वास्थ्य के 
मद्देनजर प्राथमिक स्कूल- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को गाँव-दर-गाँव उपलब्ध कराने 
का सोनिया का निर्देश और राज्य सरकारों का भरोसा। सब कुछ कैसे-कैसे कहाँ 
गया, बावजूद एक महीने बाद स्थिति जस-की-तस ! इस सवाल पर गाँव के लोग 
भड़के | खुले तौर पर अपनी माली हालत बताने लगे। सरकारी दावों की पोल-पट्टी 
खोलने लगे। कैमरे ने हर आक्रोश को पकड़ा। कुछ गाँववालों की उन बातों को भी 
दिखाया कि को-ऑपरेटिव घोटालों में राजनेताओं के शामिल होने पर किसानों का 
हित सरकार-नौकरशाह कैसे भूलते हैं। किसानों की मदद की जगह घोटालेबाजों 
को आश्रय देते हैं । मनीलेंडरों को आगे बढ़ाते हैं । 

लेकिन किसानों की आत्महत्या को बताती यह रिपोर्ट नकारात्मक तरीके से 
ख़त्म नहीं की जा सकती, सो देशमुख के बच्चों को हमने टटोला...देशमुख की बड़ी 
बेटी नौ साल की है और छोटी पाँच साल की। स्कूल दोनों जाती हैं । दोनों पढ़ने 
में खासी तेज हैं । पूछते-पूछते पता चला कि दोनों राष्ट्रगान और सारे जहाँ से अच्छा 
हिंदुस्तान हमारा...गीत जानती हैं, गा भी लेती हैं । हमें अपनी रिपोर्ट का अंत मिल 
चुका था। आत्महत्या करनेवाले किसान के घर की चौखट के बाहर दोनों बच्चियों 
को हमने खड़ा किया | उनकी माँ को घर के अंदर देशमुख की दीवार पर लगी तस्वीर 
के ठीक नीचे बैठा दिया। दोनों बच्चियों ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 
गाना शुरू किया...और कैमरे का लेंस जूम-इन करते हुए दीवार पर लटकी देशमुख 
की तस्वीर पर जा टिका । जो आखिरी फ्रेम उभरा, उसमें आत्महत्या करने वाले किसान 
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की दीवार पर लटकी तस्वीर को भीगी आँखों से देखती उनकी पत्नी और पीछे से 
दोनों बच्चों की आवाज़ गीत के सुर के साथ उभरते हैं...हम बुलबुले हैं... हिंदुस्तान 
हमारा...तो टीवी रिपोर्ट का एक सच यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन ठीक दो साल बाद 
ठीक इसी तर्ज़ पर फिर यह कहानी शुरू होती है। गाड़ी फिर रफ़्तार से दौड़ रही 
है। दो साल पहले वर्धा की सड़क थी तो 29 जून 2006 को गाड़ी अमरावती की 
सड़कों पर दौड़ रही है। कैमरा ठीक उसी तर्ज़ पर इलाक़े की हालात को दिखाना- 
बताना चाहता है । इस बार हमारे निशाने पर अमरावती का घामनगाँव था। फर्क़ इतना 
था कि सोनिया के आने के दो महीने बाद हम वर्धा गए थे और अब प्रधानमंत्री के 
आने के एक दिन पहले हम घामनगांव जा रहे थे। जाहिर है, घामनगाँव का नाम 
लेते ही हर कोई बता देता कि गाँव किस दिशा में है। दरअसल छह महीने पहले 
घामनगाँव के ही किसानों ने अपने हालात से तंग आकर गाँव को ही बेचने का निर्णय 
लिया था। उसके बाद गाँव में जगह-जगह कपड़े पर लिखे बैनर लगे थे कि गाँव 
बिकाऊ है। हालाँकि बीते छह महीने में किसी ने गाँव तो नहीं ख़रीदा, लेकिन इस 
नारे ने प्रधानमंत्री को इस गाँव में आने को मजबूर कर दिया। 

हम इसी स्थिति को कैमरे पर लाना चाहते थे हम दिखाना चाहते थे कि पूरे 
इलाक़े का मिज्ञाज कितना बिगड़ा हुआ है। इलाक़े में विकास की आधी-अधूरी 
लकीर खिंची थी। छोटे उद्योग, रिहायशी पक्के मकान खेती की जमीन पर जड़ 
जमा रहे थे, तो कहीं यह भी जड़ जमाकर बिखर रहे थे। आत्महत्या की वही वजहें 
समूचे विदर्भ में हैं, जो वर्धा में दो साल पहले हमने टटोली थीं। नया कुछ इलाक़े 
में नजर आया तो प्रधानमंत्री के गाँव तक पहुँचने की पगडंडियों को सड़कों में बदलने 
का काम खासा तेजी से चल रहा था। यह सब हमारी रिपोर्ट का हिस्सा बना । रिपोर्ट 
में बताया गया कैसे किसानों का सच बद से बदतर होता गया। किसानों की 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। हर वीआइपी को यात्रा के 
बाद सच कहीं ज्यादा बड़ी त्रासदी के तौर पर उभरा। सोनिया का जाना उसके बाद 
सरकारी अधिकारियों की मशक्क्रत। नेताओं की किसानों के बीच पैठ बनाने की 
पहल । एक के बाद एक कर दर्जनों कमेटियों का दौरा। उनकी रिपोर्ट । फिर किसानों 
पर राष्ट्रीय आयोग का गठन। 

जाहिर है, सोनिया के दौरे के बाद किसानों के बीच किसी भी पहल का मतलब 
टीवी न्यूज चैनल के लिए कया हो सकता है, जब आत्महत्या का सिलसिला जारी 
रहा हो! सवाल यहाँ टीवी न्यूज से किसानों के हाशिए पर जाना भर नहीं है, सवाल 
है, सोनिया की यात्रा के ठीक दो साल बाद 30 जून, 2006 को देश के प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह उसी जगह दोबारा जाते हैं । टीवी न्यूज चैनलों के कैमरे फिर से हरकत 
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में आते हैं। हर उस रास्ते को दिखाते-बताते हैं जिससे पहले सोनिया गुजर चुकी 
हैं और मनमोहन सिंह गुजरने वाले हैं। वही खेत-खलिहान दोबारा टीवी पर नज़र 
आते हैं। आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवार वालों को दोबारा उसी तर्ज पर 
दुख-आँसू-गरीबी-त्रासदी सब कुछ कैमरे के आगे उड़ेलना पड़ता है। 

चूँकि देश के प्रधानमंत्री का दौरा है, तो अतीत अचानक वर्तमान में तब्दील 
हो जाता है। उन किसानों को खोज-खोजकर निकाला जाता है, जिन्होंने कभी क्रर्ज 
चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने की बात को। उन परिवारों को अधिकारी खोज 
कर सामने लाते हैं जिनके घर के मुखिया ने क्रर्ज ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या 
की। कैसे प्रधानमंत्री की कक्षा लगती है, जिसमें वह किसानों के दर्द से खुद को 
जोड़ते हैं। टीवी कैमरा हर उस किसान के घर में घुसता है जहाँ दो जून की रोटी 
को जुगाड्ने का मतलब ही मौत है । यानी कैमरा किसानों की माली हालत...परिवार 
का तिल-तिल मरना...घर का चूल्हा-चौका ख़ाली भांडे सबकुछ दिखाकर रिपोर्ट 
यह बताती है कि कैसे किसान के रोज जीने के संघर्ष को सरकार की नीतियों पर 
मोहताज बनाने का कुछ ऐसा जाल भी जाने-अनजाने में बुनता चला जाता है कि 
प्रधानमंत्री को भी पहली और आख़िरी जरूरत किसानों को राहत देने के लिए कुछ 
नए पैकेज के ऐलान पर टिक जाती है । यानी आत्महत्या बंद नहीं होगी, इसका ऐलान 
भी ख़ामोशी से होता है। 

प्रधानमंत्री का भाषण, उनकी पत्रकारों से बातचीत सबकुछ 3750 करोड़ के 
पैकेज के आँकड़ों पर टिकता है। सच फिर मात खाता है। क्योंकि इस पैकेज में 
लिए गए क्रर्ज पर हुए ब्याज के चुकता करने की बात कहकर प्रधानमंत्री कहते हैं 
किसान फिर क्रर्ज ले सकेंगे। जाहिर है, सरकार महाजनी को नहीं समझती। वह 
सूदखारों को भी नहीं जानती | इसीलिए किसान दोबारा क्रर्ज ले सकते हैं । यह बात 
प्रधानमंत्री नाबार्ड-कोओपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक को ध्यान में रखकर कहते 
हैं । लेकिन गाँव का यह सच नहीं है । वहाँ महाजनी-सूदख़ोरी और सरकारी बैंकों 
से क्रर्ज के लिए दलाली बड़ा सच है। दरअसल वहाँ की राजनीति को प्रभावित 
करने वाले तमाम मुख्यधारा के राजनीतिक दल के नेता ही महाजनी और सूदखोरी 
से जुड़े हुए हैं । न सिर्फ़ वर्धा या अमरावती, बल्कि यवतमाल, अकोला और वासीम; 
इन पाँच जिलों के सात विधायक ऐसे हैं जो बाक़ायदा किसानों को क़र्ज देते हैं और 
उस पर ब्याज उठाते हैं । ब्याज न दे पाने की स्थिति में जमीन गिरवी रख लेते हैं । 
साथ ही समूचे परिवार को बिना मजूरी सालोसाल खटाते भी हैं । गौर करने की बात 
यह है कि इन विधायकों में कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी के विधायक शामिल हैं, तो 
शिव सेना के स्थानीय नेता भी यही धंधा करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की क्रर्जमाफी 
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इनके जीवन को कितना बदलेगी, यह उसे लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के लिए 
सबसे बडा सवाल है जिसकी ज़मीन पर चलकर मनमोहन सिंह दिल्ली से विदर्भ 
तक पहुँचे और बीजेपी ने उनके पैकेज को पहले घंटे ही खारिज कर दिया । खैर 
क्नर्ज के साथ काटन बीज, सिंचाई व्यवस्था, वाटर हारवेस्टिंग, चैक डैम सरीखे मुद्दे 
भी उठे। लेकिन यह बात भी वीआईपी की यात्रा के वक़्त उठी, यह सच है। इस 
पर सकारात्मक कार्रवाई कभी नहीं हुई, यह भी सच है । इन सब मुद्दों को मीडिया 
ने उठाया, यह भी सच है। और ये मुद्दे एक दशक से इन इलाकों में मुद्दे ही बने 
हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ...ऐसा क्यों, इसे कभी मीडिया ने नहीं उठाया...यह 
भी सच है। 

आख़िर सोनिया की यात्रा से लेकर मनमोहन को यात्रा तक के बीच (जुलाई, 
2004-जून, 2006) सिर्फ़ विदर्भ के वर्धा-अमरावती-अकोला-यवतमाल में एक 
हजार से ज्यादा 1040 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? एनजीओ समेत तमाम जाँच 
कमेटियों की रिपोर्ट में माना गया कि खेती के लिए कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। 
सबकुछ मानसून पर निर्भर है । मानसून ठीक रहा तो खेती अच्छी...अन्यथा आत्महत्या 
की तरफ बढ़ते क्रदम । अब यहाँ सवाल यही बचा कि जिस देश की अर्थव्यवस्था 
की रीढ़ खेती हो, किसान जहाँ बहुसंख्य तबक़ा हो, उसे अर्थव्यवस्था और बिना 
रिटायर हुए जीवन पर्यंत पीढ़ी-दर-पीढ़ी काम करने वाले किसान को लेकर बीते 
50 सालों में कोई ठोस नीति किसी सरकार ने क्यों नहीं बनाई? खेती को लेकर 
समूची नीति या तो सब्सिडी या फिर पैकेज पर टिकी है। विकास की जो धारा 
अर्थव्यवस्था सुधार के ट्रैक-1 या ट्रैक-2 के नाम से 1991 के बाद से कभी कांग्रेस 
तो कभी भाजपा ने अपनाई। जिसका साथ वामपंथियों ने भी जमकर दिया। ऐसे में 
यह सवाल किसके लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है कि किसानों के बारे में कोई नहीं 
सोचता? 

जाहिर है, यहाँ बात टीवी न्यूज चैनल की करनी होगी । उस पर उँगली इसलिए 
उठेगी क्योंकि 24 घंटे के न्यूज चैनल में जो कुछ... जिस रफ्तार से और जितनी बार 
दिखाया जाता है...और उसका जितना असर जनमानस पर पड़ता है, उसमें वाकई 
किसी को भी लग सकता है कि अगर न्यूज चैनल किसानों के मुद्दे को उठाएँ तो 
सरकार-देश पर असर पड़ सकता है । लोग जाग सकते हैं...सरकार को जगा सकते 
हैं। लेकिन टीवी न्यूज चैनल के लिए यह सच नहीं है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं । 
पहली-चैनल मुख्यधारा को पकडता है । मुख्यधारा से मतलब समाज के उस तबक़े 
को दिखाना है जो अपने घेरे में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। जाहिर है टीवी के 
लिए किसानों की समस्या-जरूरत-त्रासदी कुछ भी तब तक मायने नहीं रखता जब 


42 :: डिजास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स 


prasoon.pm6 


तक उनकी स्थिति में बदलाव लाने वाली स्थितियाँ ना जुडे...वह चाहे बदलाव ना 
कर पाएँ, लेकिन उनका कहना प्रभावी हो। दूसरा टीवी उसी समाज-परिवेश का 
हिस्सा है जो किसानों को हाशिये पर रखे हुए हैं । यानी जो बाजार, जो पूंजी समूची 
सत्ता की ताक़त बनी हुई है, टीवी उसी का प्रतीक है। टीवी इस मामले में कोई 
क्रांतिकारी नहीं है कि वह समाज सुधारने में लग जाए। वह मुनाफे पर टिका है। 
उसका अपना बाजार जिस तरीके से मुनाफे की बोली बोलता है, टीवी उसी रास्ते 
चलता है। 

यहाँ आप या हम सोच सकते हैं, किसान अगर एकजुट हो जाएँ। बतौर 
राजनीतिक दल, सत्ता बनाने-बिगाड्ने में दखल की हैसियत में आ जाएंँ...तो क्या 
होगा? जाहिर है तब किसान की जरूरत सब्सिडी या पैकेज पर नहीं टिकेगी। और 
शायद तब किसान पर रिपोर्ट करने के लिए हमारी गाड़ी भी रफ़्तार से नहीं 
भागेगी...फिलहाल तो न्यूज चैनल को इंतजार है कि राष्ट्रपति या कोई वीवी आईपी 
हजार-दो हज़ार किसानों की आत्महत्या के बाद बेचैन हो दोबारा जायजा लेने प्रभावित 
गाँव में जाए तो रपट दिखाने-बताने के लिए चैनलों की कैमरा-गाड़ियाँ दौडेंगी...तब 
तक चैनलों के लिए किसान ख़बर नहीं और सरकार के लिए किसान इस देश का 
नागरिक नहीं। 
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युवा पीढ़ी को हडप लेगा दृश्य मीडिया 


एक तस्वीर! एक परिवार टेलीविजन देख रहा है। निहायत ही घरेलू दृश्य। बहुत 
ही परिचित। ऐसा ही कुछ, जो सारी दुनिया में शाम को करोड़ों परिवार देखते हैं । 

दूसरी तस्वीर! किसी न्यूज चैनल की मीटिंग। युवा-सुंदर-स्वस्थ चेहरे। 
आधुनिक ब्रांड छलकाते कपड़ों से सुसज्जित। इर्द-गिर्द कंप्यूटर के टर्मिनलों की 
भरमार | ऐसा कुछ जो हर न्यूज चैनल में हर सुबह पत्रकारों की बैठक में देखते हैं। 

दोनों स्थितियाँ सामान्य हैं। अलग-अलग माहौल की हैं, मगर दोनों में 
एकरूपता भी है । टेलीविजन देखते परिवार और ख़बरों पर चर्चा के लिए जुटे ' पत्रकार ' 
के लिए महत्त्वपूर्ण बाज़ार है। सुविधा और सुविधा से जुड़े उत्पाद हैं। परिवार के 
सदस्यों के लिए किसी कार्यक्रम या किसी ख़बर को देखने-सुनने के दौरान सिर्फ 
देखना भर ही रेंगता है क्योंकि लगभग ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही स्थिति हर घंटे 
हर दिन की है। तो, ख़बरों को कवर करने से पहले न्यूज चैनल की मीटिंग का 
भी कुछ ऐसा ही दस्तूर है। बाज़ार में नया क्या आया है? मोबाइल का नया मॉडल । 
गाड़ी यानी कार से निकलने पर होने वाली असुविधा । एसी का संकट | घर-परिवार 
की स्थिति। टैक्स की असुविधा । यानी रोजमर्रा से जुड़ी हर चीज़ | और स्थिति गंभीर 
हुई तो किसी राजनीतिज्ञ के बयान को लेकर ठठका। गंभीर मुद्दों तक पर कुछ भी 
कहने को हिमाकत। 

अब सवाल है टीवी के अंदर बाहर की ऐसी तस्वीर के बावजूद टेलीविज्ञन 
सुहावना क्यों है? और तो और, बहस का मुद्दा भी यही है कि इस “बक्से' से नई 
युवा पीढ़ी को भटकाया जा रहा है। संस्कृति-परंपरा को तो खारिज किया ही जा 
रहा है। विकास की राजनीति को भी दिखाकर अराजक स्थितियों को ही फैलाया 
जा रहा है। वहीं इस हक्कीक्रत का दूसरा पहलू यह भी है कि हर चैनल में अस्सी 
फीसद तक वही युवा पीढ़ी काम कर रही है जिसे लेकर व्यवस्था चिंतित है । बीस 
से तीस की उम्र के सुंदर-सलोने चेहरों के जरिये टीवी हर परिवार में घुसकर न 
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सिर्फ नए-नए सब्जबाग़ दिखा रहा है बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी 
कैमरे में कैद कर लाने की मशक्क्रत कर यही युवा पीढ़ी अपनी पीठ भी सरकार- 
संस्थानों के मार्फत ठुकवा रही है । छाती पर तमगे लगवा रही है। उड़ीसा का तूफान, 
राजस्थान-गुजरात का सूखा, राजकुमार-वीरप्पन की कशमकश, कारगिल युद्ध, 
पहलगाम नरसंहार या फिर अयोध्या में हो रही मंदिर निर्माण की तैयारी। सब कुछ 
टीवी के जरिये हर घर तक पहुँचाने में जुटा युवा तबक़ा ही है । जिसके बदले ग्लैमर- 
सुविधा और बेहतर वेतन (अख़बार के पत्रकारों की तुलना में) है। मगर यहीं से 
इस युवा के अंदर भरते खोखलेपन की शुरुआत भी देखी जा सकती है । चूँकि तकनीक 
पर टिके होने के बावजूद टीवी का कामकाज अख़बार की तुलना में कहीं ज्यादा 
मशकक्रत वाला है। इस वजह से पहली जरूरत शक्ति यानी ऊर्जा की है। मसलन 
किसी घटना को कवर करने से लेकर उसे दिखाने तक की प्रक्रिया के दौरान जिन- 
जिन तकनीक से गुजरना पड़ता है और किसी रिपोर्टर को जितनी मेहनत करनी पड़ती 
है, वहीं उस रिपोर्ट को तैयार करने में किसी अख़बार के संवाददाता को एक चौथाई 
से भी कम वक़्त लगता है। इसका एक मतलब साफ़ है कि टीवी के दफ्तर के 
अंदर-बाहर की पूरी मशक्क्रत वही युवा पीढी कर रही है जो भागती-दौड़ती या 
संसद के गलियारे में गिरते-पड़ते किसी नेता के मुँह में माइक दूँसते दिखायी देती 
है । 

दरअसल इस ग्लैमर की ओट में पत्रकारिता या टीवी ख़बरों के सतहीपन से 
ज्यादा अहम मुद्दा इस युवा पीढी की सृजनशीलता का है जो विश्वविद्यालय से 
निकलने के बाद अपने अनुकूल तो दूर, अपनी शिक्षा के भरोसे भी विकसित करने 
में असमर्थ है । यहाँ यह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण का जो दौर शुरू हुआ 
है उसकी गिरफ्त से कोई कैसे बच सकता है । खासकर मीडिया तो इस साम्राज्यवाद 
के लिए एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है। फिर मीडिया से जुड़ने वाला कोई भी तबक़ा क्यों 
न हो, उस पर पूंजीवादी संस्कृति का असर तो पड़ेगा ही। लेकिन जो पीढ़ी 
विश्वविद्यालय में समाज के विकास, उसके संकट के मद्देनजर चीजों को परखती 
है--वही काफी हद तक संवाद, विचार-विमर्श, सहनशीलता और संशयवाद- 
मानव संवेदनाओं के आदान-प्रदान के सारतत्व को विकसित करती है और वास्तविक 
अर्था में नागरिक बनकर भविष्य की जिम्मेदारियों, गौरव, मुश्किलों तथा उम्मीदों 
के लिए खुद को तैयार करती है। फिर वही युवा विश्वविद्यालय से निकलते ही 
संवादभर के संवाद, विचारहीन, असहज और जिम्मेदारियों से भागने का रुख क्यों 
अख्तियार करता है? बहुतेरे युवाओं में यह कुलबुलाहट देखी जा सकती है कि 
वे जिन चीजों को जिस रूप में रखना चाहते हैं, वे भी अलग-अलग घटनाओं को 
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कवर करते वक़्त या तो धूमिल हो जाती है या फिर मायने नहीं रखती | इस वजह 
से अक्सर सरल या लोकप्रिय रास्ता अख्तियार करने की ही बात उठती है । कारगिल 
युद्ध और अयोध्या मसला इसका ताज़ा उदाहरण है। लगभग सभी न्यूज चैनलों ने 
इन ख़बरों को कवर करते वक़्त देशभक्ति और हिंदुत्व का ही राग अलापा। यानी 
जब यह समझ नहीं आया कि क्या करना है या कया कहना है, तो सीधे यही कहा 
कि मेरा देश सही हो या गलत हम उसके साथ हैं। और जब अयोध्या जैसे मसले 
पर यह नहीं जानते कि कया कहें और किधर जाएँ तो कहा गया परंपरा पर ही विश्वास 
करना जरूरी है और परंपरा आख़िरकार सही होती है ।मसला है कि हर शिक्षा प्रणाली 
या तो उनकी पृष्ठभूमि, उनकी नस्ल, उनकी विरासत, उनकी परंपरा और राष्ट्र के 
नागरिक के तौर पर उनकी पिछली पहचान की ही शिक्षा देती है इसलिए अधिकतर 
विश्वविद्यालयों में छात्र भारत के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि जामिया मिलिया 
इस्लामिया या अलीगढ़ में इस्लाम की उस विशिष्ट विरासत की तालीम दी जाती 
है जो खासतौर से भारत के संदर्भ में है । 

ऐसे में राष्ट्र और परंपरा का बोझ हमेशा से युवा पीढ़ी पर रहा है । लेकिन 
सवाल यह भी है कि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद टीवी मीडिया से जुड़ने 
और भूमंडलीकरण को समझने के बावजूद बौद्धिक ईमानदारी या बौद्धिक योग्यता 
क्यों नहीं आ पा रही है। सीधे कहा जाए तो विजुअल मीडिया की हक़ीक़त यह 
भी है कि दृश्य को दिखाकर वह खुद को जितना ईमानदार या सही ख़बर देने की 
बात करता है या देखने वाले को लगता है, दरअसल वह एक खास हित के तौर 
पर ही काम करता है। फिर विजुअल में ख़बरों को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से 
अपनी मनःस्थिति के अनुकूल रिपोर्टर तैयार कर सकता है । यानी निष्पक्ष दृष्टिकोण 
जैसा कुछ खोजना बचकानापन है। बेहतर उदाहरण नर्मदा बाँध को लेकर दिखाई 
गई ताज़ा रिपोर्ट है। जी, सन या दूरदर्शन के समाचारों में जहाँ नर्मदा बाँध के बनने 
से किसान और भूमि को पहुँचने वाले लाभ के हर कोण को दिखाया जाता है, वहीं 
स्टार न्यूज में गुजरात में पुरानी सभ्यता, परंपरा और जीवन उजाड़ने की स्थितियों 
को दिखाया जाता है। दोनों के शूट का इलाक़ा भी एक है। अब सवाल है कि ऐसा 
फर्कन क्यों है। दरअसल इसको कवर करने गए रिपोर्टर की उम्र, उसके अनुभव और 
समय के दायरे से ही ख़बरों की स्थिति भी साफ़ हो सकती है। जाहिर है स्टार 
की रिपोर्टर शिखा त्रिवेदी असे से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं । विकास के भूगोल और 
राजनीति को समझती हैं, तो व्यवस्था-नीतियों पर चोट कर देती हैं। लेकिन जी 
सन या दूरदर्शन के रिपोर्ट अभी-अभी विश्वविद्यालय से निकले हैं । उनके लिए 
बह रही हवा के अनुकूल ही रिपोर्ट देना सरल है । अगर उनके अंदर की कुलबुलाहट 
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कुछ खोजने की हिमाकत करना भी चाहती है, तो इसकी इजाजत वक़्त के लिहाज 
से उन्हें नहीं दी जा सकती | क्योंकि अख़बार में ख़बरों को खोज में उतना धन खर्च 
नहीं होता, मगर विजुअल मीडिया में किसी ख़बर को कवर करने में ज्यादा वक़्त 
देने का मतलब है कैमरा, गाड़ी का खर्चा बढ़ाना। कुल मिलाकर यहाँ यह समझना 
जरूरी है कि विजुअल को ख़बर तुरंत-फुरंत चाहिए और ख़बर के हर कोण को 
समझने वाला ही हक़ौक़त बता सकता है या स्थितियों से वाक़िफ करा सकता है। 

युवा वर्ग के सामने विजुअल से जुड़ने पर दोहरा संकट आता है । एक तरफ 
लगातार दौड्ते रहकर ख़बरों को लाने-दिखाने तक में वह इतना थकता है कि अध्ययन 
से उसका वास्ता टूटता जाता है । दूसरी तरफ पत्रकारिता के दूसरे माध्यमों से जुड़े 
पत्रकारों के बराबर या ज्यादा वेतन उसे शुरू में ही मिल जाता है। इस वजह से 
वह अपनी थकावट को और ज्यादा बढ़ाकर भी अपने संस्थान के लिए वक़्त देता 
है। क्योंकि उसे यही इमानदारी लगती है। और उसकी यही ईमानदारी विजुअल 
मीडिया को सिर्फ देखने और दिखाने की मानसिकता अगर सहज तौर पर तैयार करती 
है, तो हर मुद्दे को सहजता से टालने यानी संकट कहीं पैदा न हो और व्यावसायिक 
स्थिति फलती-फूलती रहे उसी पर जोर भी देती है और भविष्य के विजुअल पत्रकार 
भी इसी लीक पर तैयार करना चाहती है। 

दरअसल विजुअल मीडिया की यही स्थिति इस तथ्य को भी छुपा लेती है 
या कहें पचा लेती है कि प्रचारतंत्र साम्राज्यवाद के संदर्भ में एक आर्थिक तथा 
राजनीतिक ताक़त है। जो टीवी के जरिये ज्यादा युवा पीढ़ी के जरिये परोसा जा 
रहा है। ऐसे में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के प्रचार तथा उसके अनुकूल जनमत का 
निर्माण करने में भी यही युवा वर्ग विशेष भूमिका निभाने लगा है। यानी भविष्य 
में बेहतर समाज-दुनिया का सपना या उसके लिए संघर्ष का सवाल तो दूर, उसे 
शुरू में ही विकृत जीवन-दर्शन के फेरे में लाया जा रहा है। उसके आराध्य और 
सपनों का देश अमेरिका और यूरोप है। स्वदेश के इतिहास और सांस्कृतिक प्रवाह 
से यह वर्ग जड़ से ही कटता जा रहा है। उपभोक्ता समाज की लालसा में उन्मत 
है। पाश्चात्य जीवन-यापन, लिबास, मूल्यबोध की नकल कर उसी अनुकूल हर 
स्थिति का आकलन भी करना चाहते हैं। और धीरे-धीरे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद 
के मुख्य हथियार भी बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि टीवी को उत्तरआधुनिक 
संस्कृति का चुस्त-वाहक कहा जाने लगा है । यहाँ यह समझ जरूरी है कि पूँजीवादी 
समाज के विज्ञान तथा तकनीक का सर्वोच्च आविष्कार यह टीवी, समाज का दर्पण 
नहीं है, बल्कि स्थिति ठीक इसके विपरीत है--जो समाज वास्तव में नहीं है यह 
टेलीविजन उसी का दर्पण है। 
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टेलीविजन के विभिन्न विश्लेषणों तथा विज्ञापनों में जिस जीवन-यथार्थ को 
उकेरा जाता है, वह असल में मीडिया का अपना तैयार 'हाइपर रियालिटी ' है-- 
जिसमें जीवन का वास्तविक यथार्थ निर्वासित है । यौन-आचरण को, जो इन्सान के 
दाम्पत्य-जीवन का स्वस्थ स्वाभाविक आचरण है, उसे अवांछित बना दिया जाता 
है । अश्लीलता स्वाभाविक बन जाती है । वास्तविकता यही है कि टेलीविजन लोक- 
समाज की सांस्कृतिक चेतना की सीमा रेखा को बदल दे रहा है । यह तमाम एकांत, 
व्यक्तिगत अनुभव तथा प्रकाश्य अनुभव को समान रूप से दृश्यमान बना दे रहा है । 
टीवी, सिनेमा या दूसरे तरह के अन्य अनुष्ठानों की तरह भी नहीं है जिसका 
आनुष्ठानिक महत्त्व हो । टेलीविजन के नियमित कार्यक्रम देखने वाले अधिकतर लोगों 
के फुर्सत का समय कहा जा सकता है कि टेलीविज्ञन उपनिवेश में बदल रहा है। 
सवाल है, अगर समाज को इस तरह टीवी खोखला बना रहा है तो उससे जुड़े लोगों 
की मानसिकता क्या होगी । खासकर राष्ट्रीय चैनलों के समानांतर क्षेत्रीय चैनलों की 
न सिर्फ बाढ-सी आई है बल्कि उनका प्रभाव क्षेत्र भी व्यापक हुआ है। 

ऐसे में छोटे-छोटे शहर और गाँव से निकलकर जो युवक टीवी से जुड़े हैं 
अब वे तो अपनी जड़ों से कट ही रहे हैं, संकट यह है कि छोटे-छोटे कस्बों तक 
में जो युवा अभी शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनके लिए आदर्श वही युवक हो रहे 
हैं जो टीवी में हैं। मसला है कि यह तो सिर्फ एक रूप है, इसकी व्यापकता के 
घेरे में तमाम भारतीय विश्वविद्यालय आए हैं जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के 
शिकारगाह में बदल रहे हैं । देशी प्रतिभा का पलायन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी 
सहित सभी पूँजीवादी मुल्कों में लगातार जारी है । बड़े-बड़े इंजीनियरिंग-मेडिकल 
कालेज से प्रतिभावान छात्र अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में जा रहे हैं । छात्रवृत्ति 
तथा विभिन्न वृत्तियों की ख़बर शिक्षा के विभिन्न स्तर पर पहुँचाई जाती है। यहाँ 
तक कि परीक्षा में अच्छा फल दिखाने वाले छात्रों से बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ 
सीधे संपर्क करती हैं । मेधावी छात्र-छात्राओं के आगे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद चारा 
डालता है। प्रचुर भोग-विलास की आँखें चौंधियाने वाली तस्वीर इन स्थितियों में 
पेश की जाती है और उसी की लौ में सब कुछ नहता चला जाता है। यह सब कुछ 
प्रचारतंत्र के ही सहारे फैलाया जा रहा है और टीवी इस मामले में पूँजीवाद समाज 
तथा अर्थनीति की श्रेष्ठता के प्रचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम साबित हुआ है। 
ऐसे में टीवी से जुड़े तबक्को को (काम करने वाले को) यह सोच कैसे तोड़ती है-- 
यह सुविधा, ग्लैमर मान्यता के घेरे में पत्रकारों की पहल से समझा जा सकता है। 
मीडिया में आगे बढ़ने का जरिया अगर काम का लिजलिजापन है तो दूसरा तरीका 
सत्ता से क़रीबी रिश्ता कायम करने का भी है। 
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चूँकि बाज़ार के घेरे में राजनीति भी आती है और जनता तथा नेता के बीच 
संवाद कम भी हुआ है। ऐसे में मीडिया ने ही तार जोड़े हैं। इस वजह से सत्ता 
में भ्रष्ट स्थितियों के बावजूद सत्ता से जुड़े नेताओं का वर्चस्व संस्थान मालिकों और 
औद्योगिक घरानों के साथ जिस तरह का है, ऐसे में मीडिया से जुड़ी युवा पीढ़ी 
भी अब सत्ता से जुड़ना चाहती है। अगर बीजेपी है तो उसकी धारा में, अगर कांग्रेस 
या तीसरा मोर्चा है तो उसके साथ। मसलन खुद को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता के 
दलालों के साथ होकर पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की मानसिकता और फिर 
जिस दल या नेता ने उसे आगे बढ़ाया उसके प्रचार में जुटाने को पूरा कैरियर । विजुअल 
मीडिया में इसका चलन दोनों तरफ तेजी से बढ़ा है। (नेता-पत्रकार)। इसका असर 
सिर्फ नियुक्ति पर ही नहीं बल्कि कार्यक्षेत्र पर भी पड़ा है। यानी जिस पार्टी या 
नेता के साथ रिपोर्टर के तार जुड़े हैं, उसे उसी क्षेत्र की रिपोर्टिंग भी सौंपी जाती 
है। इसकी दूसरी वजह टीवी चैनलों (न्यूज) की आपसी प्रतिस्पर्धा भी है। चूँकि 
टीवी के लिए चेहरा महत्त्वपूर्ण है। इस वजह से किसी मुद्दे पर सबसे पहले किस 
नेता को कौन ला सकता है, ही महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ यह कहा जा सकता 
है कि अभी हमारे यहाँ के न्यूज चैनल इतने प्रोफेशनल नहीं हुए हैं कि वे ख़बर 
के पीछे की ख़बर को दिखाने में जुटें । या फिर सत्ता, बाजार, ग्लैमर, सुविधा की 
ही तर्ज पर ख़बरों को परोसना चाहते हैं जिससे चैनल-संस्थान के हित भी पूरे होते 
रहें । सीधे कहा जाए तो नए विचारों में दृष्टि व बुद्धि के रूढ़िवाद को, जो हमें दलदल 
में फँसाते हैं, लगातार बेनकाब करने तथा तोड़ने की क्षमता होती है जो विजुअल 
मीडिया में गौण हैं। ऐसे में चैनलों के जरिए लगातार परोसी जाने वाली ख़बरों से 
यह साफ परखा जा सकता है कि सत्ता और संस्थान के हित क्या हैं? यह साफ़ 
होना चाहिए कि निष्पक्ष दृष्टिकोण जैसी कोई चीज नहीं होती। 

यानी खेल सुरक्षित रहे इसलिए, किसी न किसी हद तक तो यह मंच गढ़ना 
ही होगा, न हो तो छाँट-तराशकर ही सही। वजह भी सही है कि जो युवा पीढ़ी 
विजुअल मीडिया से जुड़ी है उसकी मानसिक दिशा यही है कि 'कांख भी ढकी 
रहे, मुट्ठी भी तनी रहे।' जब मंच के सामने ही विकल्प या विद्रोह के लचरपन का 
संकट नहीं है तो उससे जुड़े तबक़े ने तो अपने विरोध की मन:स्थिति को ही वास्तविक 
सामाजिक शक्तियों व प्रवृत्तियों से और मुट्ठी तानने जैसी तमाम जरूरतों से निजात 
पा ली है। किसी सूत्र या सोर्स जैसी चीज की जरूरत भी नहीं के बराबर महसूस 
की जाती है। यही वजह है कि आम आदमी से संवाद नहीं के बराबर रहता है। 
ऐसे में टीवी ख़बरों में किसी ख़बर को लेकर एक ही दिन में कई पक्ष सामने आ 
जाते हैं। हक्रीक्रत कया है या आम मत क्या है, इसे दिखाने-बताने की जरूरत न 
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रिपोर्टर को लगती है न ही संपादक या प्रोड्यूसर को। यही वजह है कि ख़बरों 
को देखना भी मनोरंजन के तौर पर ही तब्दील हो गया है। ऐसे में जब विधानसभा 
या लोकसभा जैसे संवैधानिक संस्थान भी ढहते हैं तो उन्हें भी सत्ता के अनुचर के 
भाव से ही दिखाया जाता है जिसमें सारे दृश्य इसी भाव से सामने आते हैं मानो 
ख़बरों के मनोरंजन का एक रूप यह भी है । दरअसल मीडिया को लेकर अंतर्विरोध 
की स्थिति भी यही है, क्योंकि इन स्थितियों में फँसी युवा पीढ़ी के सामने सबसे 
बड़ी चुनौती सार्वभौमिक मूल्य को सहेजकर अपने अंदर जिलाए रखने की है ।जिससे 
यह विश्वास बने कि सभी समान स्वतंत्रता और बराबरी के हकदार हैं । वहीं मीडिया, 
खासकर विजुअल मीडिया की उत्पत्ति ही इसके विरोध में हुई है। ऐसे में टीवी 
से जुड़े युवा पीढ़ी के बारे में यही कहा जा सकता है कि समकालीन मीडिया के 
विरोधाभासपूर्ण, असंगत व भारी लोक अनुभवों से सच्चाई के अलग करने की समझ 
विकसित करनी ही होगी और यह बात मीडिया ही नहीं ज़िंदगी के पूरे दायरे में 
भी लागू होगी। अन्यथा भीड़ में भी अलग-थलग और अकेला ही नजर आएगा 
हर युवा। 
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मीडिया, समाज और 21वीं सदी 


जिस नई विश्‍व-व्यवस्था का पाठ अमेरिका समूची दुनिया को पढ़ाना चाह रहा है 
उसमें अगर शुरुआत इसी वक्तव्य से की जाए कि मीडिया की घुसपैठ, राजनीतिक, 
सैन्य-प्रभुत्व और आर्थिक शोषण से बहुत गहरी जुड़ी है, तो चर्चा आसान भी होगी 
और व्यर्थ का ताना-बाना बुनने से बचेगी भी । यहाँ यह समझ भी साफ़ होनी चाहिए 
कि मीडिया सरकारी या निजी हाथों में क़तई अलग नहीं है। एक लिहाज से 
निजीकरण महज औपचारिक है । निजी माध्यम को साम्राज्यवादी राज्य के हितों के 
लिए क्रानूनी संरक्षण प्रदान करने का काम राज्य ही करता है जो औपचारिक तौर 
पर खुद को अनुपस्थित मानता है । यानी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के तौर पर जनसंचार 
माध्यम की लीक समाज के भीतर-बाहर बाखूबी तैयार करने की मशक्रक्रत होती 
रहेगी। तीसरी दुनिया या कहें भारत के प्ररिप्रेक्ष्य में यह सवाल शुरू में ही खड़ा 
किया जा सकता है कि टीवी सरीखे माध्यमों का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? 
ख़ासकर जहाँ अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर हो, जहाँ साठ फीसद किसान-मजदूर 
जनसंचार माध्यमों से सीधे कोई ताल्लुक तक न रखते हों और साम्राज्यवादी व्यवस्था 
के खाके के भीतर के समाज और वर्तमान के समाज में जमीन-आसमान का अंतर 
हो! जाहिर है ऐसे बहुत सारे सवाल हैं पहली नजर में ही जो जनसंचार माध्यमों 
के दायरे, उसके प्रभाव से कोसों दूर आएँगे । फिर भी असर डालने की बात अनसुलझे 
सवाल छोड़ती है। 

लेकिन मीडिया की शुरुआत और अब तकनीक विकास की रफ्तार समाज 
को क़रीब लाई है या उसने दूरियाँ बढ़ाई हैं-अगर बारीक़ी से परखें तो स्थिति भयावह 
नजर आएगी। अब लड़ाई आम दर्शकों पर कब्जा करने पर भी केंद्रित है। आंध्र प्रदेश 
के तेलंगाना या महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान कपास की फसल चौपट होने के बाद 
आत्महत्या करता है...ख़बर बनती है । जजींदार का ऋण ना लौटा पाने का डर...ख़बर 
बनती है । मोन्सॉन्टो बीज नुकसानदायक-लाभकारी है...ख़बर बनती है । यानी हर 
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घटना या घटना को जन्म देने वाली परिस्थितियों का खाका एक-सा है । 
मीडिया कहता है उसने काम पूरा किया। आप आरोप भी नहीं लगा सकते 
कि कहीं किसी का हित साधा जा रहा हे । लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के दौरान आप 
ज़रूर महसूस करेंगे कि राज्य पर आपकी निर्भरता बढ़ती जा रही है--और तो और 
हवा-पानी की रफ़्तार से भी कहीं तेजा समकालीन सांस्कृतिक उपनिवेशवाद यानी 
कान्टेम्प्रेरे कल्चरल कालोनिएलिज्म अपने पैर फैला रहा है । दरअसल असली संकट 
की शुरुआत यहीं से होगी। क्योंकि जिस मीडिया को चौथे खंभे या सत्ता/सरकार 
के ऊपर दबाव-समूह के तौर पर देखा गया और आंदोलनों ने कहीं-न-कहीं उसे 
औजार बनाया अब स्थितियाँ ठीक इसके उलट हैं। यानी मुद्दों को लेकर संघर्ष या 
फिर अधिकार के लिए आंदोलन के सवाल मीडिया के लिए सूचना-भर नहीं हैं। 
देशभर में अगर कहीं भी किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती तो क्या 
फर्कन पड़ता है? खेत से बाज़ार तक सामान पहुँचते-पहुँचते अगर उसकी क्रीमत 
में तीन सौ गुना वृद्धि हो जाती है और बिचौलिया दाम तय करते हैं तो उसमें ख़बर 
क्या है? केरल-तमिलनाडु में मछली मारने वाले मछुआरों पर गोली चलती है या 
फिर जंगलों में रहने वाले आदिवासी-ग्रामीण मजदूरों को ये कहकर बेदखल कर 
दिया जाता है कि समूचा इलाक्का किसी परियोजना के घेरे में है, तो ख़बर कहाँ हुई? 
तर्क साफ़ है मंदी की गिरफ्त में समूची दुनिया है तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी । नियम- 
क्रायदों की अवहेलना करने वाले मछुआरे-आदिवासियों को कैसे तरजीह दी जा 
सकती है । नहीं...मीडिया का काम नब्ज पकड़ना नहीं है। ये काम सरकार चलाने 
वाले नेताओं या नौकरशाहों का है । सांस्कृतिक प्रभुत्व की शुरुआत इसी सोच से 
होती है क्योंकि वैश्विक शोषण की किसी भी स्थापित व्यवस्था का ये कितना अहम 
आयाम है इसे 21वीं सदी में खुलकर महसूस किया जाएगा। देश की सीमा मायने 
नहीं रखती, उसको जनसंचार माध्यमों के रवैये से लगाया जा सकता है जो पश्चिमी 
चिंतन, उसके रहन-सहन, तौर-तरीकों को वर्चस्व की तरह न सिर्फ़ परिभाषित कर 
रहे हैं बल्कि व्यवस्थित तार पर जीवन में घुसपैठ कर दलित जनता के व्यवहारों, 
संस्थाओं और उनकी अस्मिता को उच्च तबक्के/वर्ग के अनुकूल बना रहे हैं। उसके 
लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीक़रों को खुलकर अपनाया जा रहा है। 
नौकरशाही-शैक्षणिक व्यवस्था और मदरसे या सरस्वती शिशु मंदिर तो अपनी जगह 
काम करते ही हैं, नई स्थितियों में निरपेक्ष बुद्धिजीवी-मनोरंजनकर्मी और जनसंचार 
माध्यम, प्रचार विज्ञापन भी अपनी-अपनी तरह से काम कर रहे हैं। यही वजह है 
राजनीतियाँ-रैली-आंदोलनों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली वालीवुड-डिज्नीलैंड या 
टीवी हो गए हैं । नया संकट ये भी है कि जिन माध्यमों ने समाज को असहज बनाया 
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है या नियंत्रण करने वाली सत्ता के दाँत पैने किए हैं उन्हीं माध्यमों में इन्हीं मुद्दों 
पर बहस-चर्चा भी होती है। इसका नया रूप और घिनौना हो सकता है जो इराक 
पर हमले के दौरान नजर भी आया जब हमले के ख़िलाफ़ किसी अमेरिका-विरोधी 
प्रस्ताव से बचते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अलग-अलग धाराओं की याद 
दिलाई गई और जनसंचार माध्यमों ने इसे ही इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया मानो सत्ता 
सही में लोकतंत्र की पोषक है। 

इस सदी में ख़ामोशी और वैकल्पिक संभावनाओं को न टटोलने की कवायद 
भी जनसंचार माध्यमों की ख़ूबी है । वजह अनियंत्रित पूँजी के तहत अमन-खुशहाली 
की बात, वहीं दूसरी तरफ़ तकलीफ-हिंसा की वास्तविकता है । दरअसल इस दूरी 
ने एक समुदाय के भीतर भी कई परतों को खड़ा किया है और मीडिया भी उसमें 
अछूता नहीं है कारण यही है कि राष्ट्रीय पहचान का ख़त्म होना या फिर सामाजिक 
आर्थिक तत्व जो समाज के भीतर धागे का काम कर सकते हैं उसे भी वर्ग हितों 
के अनुकूल बनाते हुए पेश करने की कवायद ऐसी होती है जो जनता की एकता 
को तोड्ने के लिए * आधुनिकता ' के कलह को बाहरी प्रतीकं को अनुरूपता के साथ 
बढ़ावा देती है । व्यक्तियों की पुनर्रचना होगी और ' व्यक्तित्व' के नाम पर सामाजिक 
बंधनों पर हमला बोला जाएगा । इतना ही नहीं, एक दशक पहले का भ्रष्टाचार और 
आर्थिक घपले करनेवाला अंबानी, विकास की गाथा लिखने वालों में से एक हो 
सकता है-ये अजूबा नहीं, यह तो शासक वर्ग द्वारा मूल्यों के निर्धारण करने के 
लिए जनता के सांस्कृतिक चिंतन में घुसैपठ कर अपने अनुकूल परिभाषित करने की 
कवायद है । 

दरअसल समकालीन सांस्कृतिक उपनिवेशवाद उपर्युक्त तरीकों से कई मामलों 
में अब अलग होकर उभरा है। ग़रीबों में जनसंचार माध्यम की घुसपैठ, निगमों का 
सांस्कृतिक वस्तुओं को बेचने में बढ़ता हुआ खर्चा और लाभ, साथ ही आप दर्शकों 
में बैसे मुद्दों को लेकर जो बहुसंख्यक तबक़े की जरूरत और अधिकार की बात करते 
हों, अब सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की नई चुनौती को परिभाषित करते हैं। ऐसे में 
टीवी पर ऐसी इमेज खींची जाती है जो व्यक्तिगत समस्या के दायरे में निजी हल 
के संवाद को आगे बढ़ाती है, उसे मान्यता देती है। यानी सफलता या समाज में 
सफल या संपन्न व्यक्ति अपनी वजहों से आगे है और पीडित या शोषित व्यक्ति 
की अपनी वजहें हैं । अगर इस बहस को आगे बढ़ाए तो ये भी साफ नजर आता 
है कि टीवी सेटों की संख्या में जितनी फीसद की बढ़ोतरी हुई है उसकी तुलना 
में औसत आमदनी चालीस फ़ीसद तक कम हुई है। ऐसे में समाज पर जो नियंत्रण 
जनसंचार माध्यमों का हुआ है उसमें राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण एक बड़ा 
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आयाम है, तो दूसरा सत्ता को अपने अनुकूल या कहें दोनों में तालमेल पूँजी के ज़रिए 
खुलकर उभरा है। राजनीतिक दलों की जाति या किसी एक नेता की इमेज कैसे 
“बिल्ड अप' की जाए, इस पर मीडिया का खासा नियंत्रण तो रहा ही है, साथ ही 
मुनाफ़े में भी ये अव्वल साबित हुआ है। हैरत होनी चाहिए कि देश में चाहे वो 
न्यूज चैनल हो या फिर मनोरंजन चैनल के मालिक--रईसी में इनकी शुमार अव्वल 
हो चली है। पूँजी के साथ-साथ प्रभाव भी इनका खासा है। जाहिर है ऐसे में अब 
यह सवाल उठाया जा सकता है कि जिस राजनीति के लिए शोषण, असमानता और 
ग़रीबी का बढ़ता स्तर मुद्दा बनता है उसी से तालमेल बिठाए जनसंचार माध्यम एक 
निर्णायक जनसमूह को उदासीन जनता में परिवर्तित करने का काम क्यों करता है? 
जाहिर तौर पर यहाँ बाजार और पूँजी के प्रभाव और आभामंडल का सवाल 
है। क्योंकि जनसंचार माध्यम अपने तरीक्रे से जिस तरह नए को बनाकर उभारता 
है उसमें वर्ग-भेद की जगह जातीय आधार और धर्म का टकराव खुलकर दिखाई 
देता है। एक लिहाज से स्वतंत्र अभिव्यक्ति में सामूहिक संघर्ष को पिछड़ा और 
पारंपरिक करार देता है। परिवार और समाज के बंधनों को नष्ट करता है। साथ में 
एक ऐसी लीक बनाता है जो मनगढंत सत्ता के नए बंधनों को ऊर्जा देती है। मसलन 
कारपोरेट सत्ता और व्यापारिक बाज़ार | यानी समाज को छिन्न-भिन्न कर राज्य और 
पूंजीवादी बाजार को ऐसी शक्ति के तौर पर उभारना जो अंतिम-केंद्र नजर आए। 
उसका एक घटिया रूप बतौर फ़ैशन भी देखा जा सकता है जो शरीर या काम करने 
की सहुलियत से ज्यादा ब्रांड या अभिजात मानसिकता को स्थापित करती है। 
और अगर 21वीं सदी की लीक मीडिया/समाज को लेकर यही बनी तो सबसे 
बड़ा खतरा तो वृहत्तर समुदाय यानी मध्यम/मध्यस्थ या प्रोफेशनल्स ही होंगे जिनके 
जीवन की शैली जनसंचार माध्यमों से मेल खाती है । परंपरा को खारिज कर आकाओं 
की शैली में जीने का आनंद देती है। इनके आदर्श भी साम्राज्यवादी संस्थान होते 
हैं, जो परिचय के प्रति तो वफादार होते हैं मगर अपने लोगों या अपने क्ररीबियों 
के प्रति उग्र । दरअसल ये मिज्ञाज शक्तिशाली की वकालत करता है । बैंक- बहुराष्ट्रीय 
कंपनियाँ इन्हें ताक़त तो नहीं, लेकिन आक्सीजन जरूर देती हैं जो हर चीज को 
“मुक्त' करने पर बिना समझे यक्रीन भी करते हैं और वर्ग-युद्ध या टकराव को 
तकनीकी परिभाषाओं के जरिए नकार कर खुद को वहाँ स्थापित करते हैं । जरूरी 
तौर पर 21वीं सदी का बड़ा संकट यही होगा कि भारत ही नहीं तीसरी दुनिया 
के बुद्धिजीवियों की एक बड़ी क़तार पश्चिम द्वारा ख़रीदी जा चुकी होगी और 
व्यवस्थित समझौते के लिए आतुर होगी । कैसे मीडिया में ख़तरनाक रूप से ये मौजूद 
हैं इसकी तस्वीर इराक पर अमेरिकी हमले के बाद ख़बरों में दिखाई दी। इराकी 
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कैसे रह रहे हैं या उन पर कैसा संकट है इस पर रिपोर्टिंग की बजाय हमारे न्यूज 
चैनलों ने दिन-रात यह दिखाया कि कैसे अमेरिकी-ब्रिटिश फौजें हमलों के दौरान 
कवर भोग रही हैं। सीधे कहा जाए तो सदी की भयावह तस्वीर किसी भी घर की 
ख़ाली रसोई के विपरीत टीवी की बहुत ज्यादा भरी कुर्सियों से आँकी जा सकती 
है। यह ठीक इसी प्रकार है जैसे एक तरफ निजी प्रगति या स्वकेंद्रित अस्तित्व को 
महत्ता देना, दूसरी तरफ सामूहिक संघर्ष या सामाजिक बंधन को खारिज करना । जाहिर 
है इन सबके बीच भी अगर कोई क्रांतिकारी स्थिति के पकने पर मूलगामी बदलाव 
की अनुपस्थिति को टटोलना चाहता है तो उसे विकसित और विकासशील देशों की 
सत्ता को समझना होगा जिसमें एक सीधे साम्राज्यवाद है तो दूसरा साम्राज्यवादी के 
लिए बिचौलिया । और फिर राज्य की हिंसा, राजनीतिक आतंक और सांस्कृतिक मूल्यों 
की पैठ के असर को मनोवैज्ञानिक तरीक़े से खंगालना होगा-अन्यथा जनसंचार 
माध्यमों की फैंटेसी का सुकून तो है ही? 
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मौजूदा पत्रकारिता में ताप कहाँ! 


टीवी पत्रकारिता की बुनियादी शर्त है तात्कालिकता। क्योंकि तात्कालिक होकर ही 
टीवी प्रासंगिक हो सकती है। यह भागती हुई दुनिया के भागते हुए लोगों को उनके 
मूल अर्थ से अलग पकड़ने का प्रयत्न है । लेकिन इस पत्रकारिता को लेकर जब बहस 
सामाजिक सरोकार से इतर होने लगे तब यह सवाल जायज है कि पत्रकारिता किसके 
लिए? क्योंकि पत्रकारिता को मिशन के तौर पर देखने समझने का अद्भुत सुकून 
समाजसेवी-मसीहाओं और राजनेताओं ने पाल रखी है। इनके लिए मिशन ही 
पत्रकारिता का मिशन होना चाहिए और जो पत्रकारिता उसकी राजनीति के हित पूरे 
नहीं करती, वह पतित और अविश्वसनीय है। पत्रकारिता के संस्था हो जाने और 
उसके पतन का सबसे ज़्यादा रोना साहित्यकार या साहित्यप्रेमी रोते हैं। उन्हें यह 
समझाना मुश्किल होता है कि पत्रकारिता अगर जानकारी के जनसंचार का माध्यम 
बनती है, तो वह साहित्य की एक विधा नहीं बचती। यह समझ ज़रूरी है कि 
पत्रकारिता के लिए तथ्य ज़रूरी है, साहित्य के लिए अनुभूति । वहीं राजनेताओं की 
लगातार कोशिश रहती है कि पत्रकारिता स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त न रहे । वह 
उनकी राजनीति का वाहक हो। लेकिन अतीत के आसरे पत्रकारिता का आकलन 
करने वालों को समझना होगा कि अब के दौर में सेवा भी मिशन नहीं रही, वह 
कौशल में तब्दील हो गई है। तो पत्रकारिता से मिशन की उम्मीद क्यों? खैर, यहाँ 
सवाल सामाजिक सरोकार से हटकर टीवी पत्रकारिता को देखने का ज्यादा है। तो 
इसके सामानांतर समाज और देश की अनुभूति महसूस करना जरूरी है। क्योंकि 
पत्रकारिता के सामने वही समाज वही देश है, जो अपनी महानता के गुणगान में 
खोया हुआ है। अतीत की महानता उसके सर का ताज है। महानता उनकी आँखों 
की जोत है। महानता उनकी आँखों का मोतियाबिंद है। जब हम गाते हैं ' भारत देश 
महान है' तब हक़ीक़त में हम अपने अनजाने ही दुहराते हैं कि हम अपनी महानता 
से, अपने पिछड़रेपन से और मोतियाबिंद से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सच कहीं ज्यादा 
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क्रूर तब होता है, जब इसका अहसास होता है कि महानता की रट भी संतुष्ट नहीं 
कर पा रही है, तो बौखलाहट में अंग्रेजी माध्यम के आगे नतमस्तक हो कल के 
पैदा हुए एक कम महान देश अमरीका का रास्ता नई पीढ़ी को दिखलाया जाता है। 
ऐसे में समाज के भीतर टकराहट भी इसी महानता के आसरे शुरू होता है। क्योंकि 
जिसे हम अपना गौरवशाली और महान इतिहास कहते है, वह पूरे समाज के गौरव 
और महानता का इतिहास नहीं होता, अपितु इसके गुलाम बनानेवाले स्थाई वर्ग का 
इतिहास हुआ करता है। जब हम राष्ट्रीय एकता और एकजुटता की बात करते हैं, 
तो अर्थ स्वामी वर्ग की इच्छाओं और आदेश के पालन से होता है । अगर दूसरा तबक्रा 
अपने तरीके से जीने का सवाल उठाएगा तो किसी-न-किसी बेलछी कांड की 
पुनरावृत्ति होगी। जाहिर है ऐसे में हिंदी पत्रकारिता को सूंड से पकड़ने के लिए इस 
सच को समझ लेना होगा कि जहाँ एक ही समाज के विभिन्न वर्गो में आर्थिक और 
सामाजिक हितों का तोरण खराब होगा वह राष्ट्रीय एकता और सौहार्द्र की बात एक 
तरह की लीपापोती होगी और इसके परदे में भरसक न्याय का बोलबाला रहेगा। 
सामाजिक और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय एकता और एकजुटता की पहली शर्त है । और 
जिन्हें सचमुच राष्ट्रीय एकता की चिंता हो, उन्हें एकता के नारे देने की अपेक्षा इस 
तरह के न्याय के लिए संगठित हो संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन संगठित होकर 
संघर्ष करने की सोच ख़त्म हो चुकी है। यह हक़ीक़त है। इन सब परिस्थितियों 
के बीच तत्काल की पत्रकारिता करनी है । यानी तात्कालिकता को पकड़ना है और 
इस अलख को भी जिलाये रखना है, जिसके आसरे गाहे-बगाहे मीडिया के चौथे 
खंभे के होने का अहसास बरकरार रहे। यहाँ ड्रामा भूत-प्रेत अपराध या अजब- 
गजब ख़बरों पर बात करना बेमानी होगी । खांटी ठोस ख़बरें जिसके हर कोई मान्यता 
दे अगर इन ख़बरों की फेरहिस्त भी देखे, तो लंबी फेहरिस्त है। लेकिन हम चूँकि 
हर ख़बर को कवर करने और दिखाने से रूबरू होते हैं, इसलिए बात भी उसी 
सामाजिक सरोकार की ख़बर के ही प्रयोग मानते हैं । 19 जुलाई 2007, रात आठ 
बजे बतौर एंकर मैंने आजतक मौत की दवा कार्यक्रम शुरू किया। यह नकली दवाओं 
के उस रैकट का पर्दाफाश था, जिसके आसरे देश में कुल 50 हजार करोड़ की दवाओं 
में से 17 हज़ार करोड़ की नकली दवाएँ खुले बाजार में बिकती हैं । लोग ख़रीदते 
हैं। दवा खाकर बेरोकटोक सबकुछ जारी रहता है। 

ख़ैर शाम 8 बजे से रात साढ़े बारह बजे तक लगातार नकली दवाओं के कारोबार 
की ख़बर दिखाने का असर यही हुआ कि समूचे देश से तल्खी और तीखी प्रतिक्रिया 
के साथ हर किसी ने सरकार को भी भरकर कोसा। यहाँ तक कि विपक्षी राजनीतिक 
दलों ने भी नकली दवाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पुलिस सक्रिय हुई 
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और उसने मेरठ-सहारनपुर-गाज़ियाबाद-पटना-इंदौर में छापा मारकर चार ट्रक 
नकली दवाईयाँ जब्त कर ली। आम जनता की प्रतिक्रिया इस ख़बर को उठाने को 
लेकर बधाई और सरकारी तंत्र पर निशाना साधने की इतनी तीखी थी कि अगले 
दिन सुबह (20 जुलाई 07) 10 बजे से हमने दोबारा इस मुद्दे को उठाया। दोपहर 
दो बजते-बजते सरकार ने साफ कह दिया । गड़बड़ी है । ठीक करेंगे । संसद के अगले 
सत्र में नकली दवाओं का धंधा करनेवाले के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून बनाएँगे। अब 
मीडिया आगे क्या करे। जनता नेता समाजसेवी सरकार सभी की प्रतिक्रिया आ गई। 
चार कारोबारी गिरफ्तार भी किए गए । उनके ख़िलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) 
के तहत कार्रवाई करने का भरोसा पुलिस ने दिया। लेकिन बीतते वक़्त के साथ जो 
हक़ीक़त सामने आने लगी, वह इतनी त्रासदीदायक है कि लगा आख़िर ऐसे मुद्दों 
को उठाने का मतलब क्या है। मसलन महज चार ट्रक ही नकली दवाएँ पुलिस 
ने जब्त की। जबकि आँकड़ों के लिहाज से हर दिन समूचे देश में बारह सौ ट्रक 
नकली दवाएँ बिकती हैं । जिन क़ारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ़ 
चिटिंग/चारसौबीसी का मामला दर्ज है । यानी दो महीने बाद ही दुबारा धंधे में संलग्न 
नजर आएँगे। उत्तर प्रदेश के दो ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड कर मुख्यमंत्री ने अपनी पीठ 
ठोंकी, उन्हें काम पर वापस लाने का भौतिक समर्थन 10 दिन के भीतर ही मिल 
गया। इतना ही नहीं नकली दवाओं को लेकर अलग-अलग तंत्र में यानी पुलिस 
चौकी से लेकर ड्रग कंट्रोलर तक जो कमीशन तीन से 12 फीसद था, वह इस ख़बर 
को दिखाए जाने के बाद एक झटके में दुगुना हो गया। यानी छह से 24 फीसद। 
क्योंकि बचाने के बदले पकड़ने पर भी सौदेबाजी का दायरा मीडिया की वजह से 
बढ़ गया। 

जाहिर है, यहाँ यह सवाल उठ सकता है कि मीडिया या पत्रकारिता इसकी 
इजाजत भी नहीं देती कि किसी ख़बर के माध्यम से हम समाज के समाधान तक 
पहुँच जाएँ। हर धंधे/तंत्र/संस्थान का अपना काम है । वह अपनी भूमिका निभाए यही 
काफी है । मगर ऐसी ख़बर आने/दिखने के बाद क्या सभी तबक़े ने अपनी भूमिका 
निभाई? यह सोच तो बड़े घेरे की बात करती है, अगर इस घेरे के आसरे महज 
टीवी न्यूज चैनल की आपसी प्रतिस्पर्द्धा की ही बात करें तो भी क़रीब दस घंटे 
तक चली इस ख़बर की टीआरपी दूसरे चैनलों की तुलना में दूसरे-तीसरे नंबर पर 
रही। नहीं किसी दूसरे न्यूज चैनल पर कोई ख़बर नहीं थी, बल्कि हास्य-व्यंग्य 
के शहंशाह राजू श्रीवास्त और एक महिला के तीन प्रेमियों की गाथा चल रही 
थी। यह दोनों खबरें नकली दवाओं की तुलना में ज्यादा देखी जा रही हैं। जिन 
रिपोर्टरों ने नकली दवाओं के क्रारोबार में सेंध लगाने में दो महीने लगा दिए, उनकी 
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मेहनत को एक झटके में इसी समाज दरोज-दर्शक तबक्रे ने ख़ारिज कर दिया, जिसके 
आसरे न्यूज चैनल चलते हैं । 

यह कहना आसान है कि ख़बरों के आसरे चैनलों के बारे में बननेवाली धारणा 
ज्यादा मायने रखती है । यानी जो ड्रामा भूत-प्रेत, प्रेम-सेक्स दिखाएँगे उन्हें एक वक़्त 
के बाद समाज खारिज कर ही देगा। लेकिन टीवी को महज टीवी के दायरे में देखना 
भी भूल है। अगर सामाजिक सरोकार से जुड़ी ख़बर एक वक़्त के बाद दम तोड़ 
देती है और मनोरंजन के नाम पर ख़बरों से खिलवाड़ का दौर बार-बार दर्शकों को 
भाता है, तो यह सवाल बेमानी है कि न्यूज चैनलों में काम करनेवालों के कोई सरोकार 
हैं ही नहीं। यहाँ सरोकार का मतलब बाजार भी है और समाज की संवेदनशीलता 
भी। यह कैसे संभव है कि कैमरे पर घूस लेते सांसद को समाज बरी कर दे? इस 
पर अपना कोई निर्णय नहीं सुना पाए? उलटे घूस लेने के बाद सांसद के लिए कहीं 
ज्यादा अनुकूल स्थिति राजनीति में बन जाए। इसकी मदद होने की पहचान न सिर्फ़ 
चुनाव में उसके वोट बैंक को बढ़ा दे, बल्कि समाज के भीतर के एक भ्रष्ट तबक़्े 
के एक नेता भी मिल जाए। वहीं बाजार की जरूरत तकनीक के आसरे पत्रकारों 
के अपने अनुकूल होने के लिए न सिर्फ़ मजबूर करें, बल्कि पत्रकार के तौर पर रोजगार 
पाने के लिए तकनीक/बाजार को सामाजिक परिभाषा मान्य हो। इससे इंकार नहीं 
किया जा सकता कि विकल्प के ख़त्म होने की स्थिति ने पहले समाज फिर पत्रकारिता 
की धार कुंद की है । दो दशक पहले तक ट्रेड यूनियन की भूमिका, सड़क पर प्रदर्शन 
या मोर्चा, वामपंथियों के जरिए संसदीय राजनीति में तीसरी धारा की बहस, सबकुछ 
तो था। मगर इस दौर में हर गुंजाइश ने माथा टेका। सच्चाई यह है कि स्वाधीनता 
संघर्ष के दौरान पत्रकारिता का जो स्वरूप था, वह आंदोलन पत्रों या संघर्षरत संगठनों 
की डॉक्यूमेंटरी में आज भी मिल सकता है और आज जो विकृत क्रिस्म की पत्रकारिता 
हो रही है, उसका स्वरूप उस दौरान बड़े संस्थानों द्वारा भरोसे करनेवाली पत्रकारिता 
से भी समझा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आज संपादक पत्रकारिता कम 
और राजनीति ज्यादा करता है, इस वजह से पत्रकारिता सकारात्मक रूप में नहीं 
उभरती। 

खुद मदन मोहन मालवीय जब लीडर का संपादन कर रहे थे, तो 1909 में 
उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व किया। उन्होंने यह सभापतित्व 1918 
और 1932 में भी किया, इस वक़्त भी वह संपादक थे। कहा जा सकता है संघर्ष 
के उस काल में राजनीति और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक थी । इसलिए पत्रकारिता 
मिशन थी, तो राजनीति भी मिशन थी। लेकिन मुनाफे का चिंतन उस वक़्त नहीं 
था, अथवा सिर्फ़ मुनाफ़े के लिए पत्रकारिता नहीं कही जा सकती थी। ऐसे में 
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अर्थव्यवस्था में मुनाफ़ा खोलने के व्यावसायिक चिंतन का असर पत्रकारिता पर भी 
हुआ। जो समझौता कर सकते हैं, उन्होंने समझौता किया। जो सीधे समझौता नहीं 
कर पाए, उन्होंने अपनी संस्कृति ही बदल डाली । सिर्फ़ तौर-तरीक्रे ही नहीं, ख़बरों 
को जुटाने को स्थितियों को भी बदल डाला। इस प्रक्रिया में सिर्फ तकनीक ही हावी 
नहीं हुई, बल्कि भाषा भी तकनीकी हो गई । जो पत्रकारिता खुद को सही ठहराने 
या अपनी स्थितियों को छिपाने के लिए तकनीकी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, 
वह पूरी तरह तकनीकी औजारों पर जा टिकी। इसीलिए सिर्फ भाषा ही नहीं, बिंब 
भी बदले और मानवीयता तथा नैतिकता का आधार भी बदला । 

ऐसे में यहाँ यह समझ जरूरी है कि पत्रकारिता अपने आपमें कोई ऐसा संस्थान 
नहीं है, जिसे समाज से अलग कर विकसित किया जाए या फिर जिसका विश्लेषण 
उन विसंगतियों से हटकर हो, जो ऐसे संस्थानों को ही फल-फुला कर आगे बढ़ 
रहे हैं । इसलिए चिंतन इस पर भी करना होगा कि मीडिया उद्योग किसी अन्य उद्योग 
के समान ही क्यों हो चला है? कया कारण है कि बाज़ार की अर्थव्यवस्था के आदर्श 
से मीडिया भी मुक्त नहीं है? जाहिर है अख़बार में काम करनेवालों या न्यूज चैनल 
निकालनेवालों का कोई अलग समाज नहीं है। 

अगर विसंगतियों के धरातल पर खड़ी होकर सत्ता विकसित हो रही है और 
अपनी-अपनी सुरक्षा टटोलता समूचा खंड-खंड हो उसे अपना रहा है, तो मीडिया 
उसमें हटकर कहाँ होगी? इतना ही नहीं बल्कि अख़बार-टीवी न्यूज चैनल के प्रसार 
का उसे चलाने के दौर में यह सोच कैसे आ सकती है कि अगर ईमानदारी से ख़बरों 
को जमाकर पन्नों पर उकेरा जा रहा है या न्यूज चैनल में परोसा जा रहा है, तो उतनी 
ही ईमानदारी के साथ बाजार अर्थव्यवस्था में समाया जाए? यह संभव नहीं है, क्योंकि 
जिन औजारों के मार्फत मीडिया को चलना-निकालना या कई स्तरों से होते हुए बाजार 
तक पहुँचाया जाता है, उन तमाम जगहों पर वही लोग मौजूद होते हैं, जो कहीं- 
न-कहीं व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं । ऐसे में उम्मीद की किरण बस इतनी भर 
ही है कि पत्रकार के लिए विकल्पहीनता की ऐसी स्थिति अंदर तक बेचैनी पैदा 
कर तरह-तरह से सृजन कराती है जो कभी-कभी व्यवस्था तंत्र/समाज में बदलाव 
की इच्छा जगा देता है। 
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टीवी पत्रकारिता : तब का जतन, अब का पतन 


दस साल पहले एसपी सिंह की अकस्मात मौत ने जिन पत्रकारों को झकझोरा, उनमें 
एसपी को पहचान को लेकर जबरदस्त टकराव भी था। मुद्दा था एसपी प्रिंट मीडिया 
के थे या विजुअल मीडिया के। लेकिन दस साल पहले की इस बहस में झाँकने 
पर आज यही लगता है कि महज जिन दो वर्षों (1995-97) में एसपी ने विजुअल 
मीडिया के जरिए समाज की नब्ज पकड़ी, वह बीते दस साल में इसी विजुअल 
मीडिया ने छोड़ दी। 

खबर को ख़बरों की तह में पकड़ना और भविष्य के संकेत देते हुए छोड़ना 
एसपी की फितरत रही । कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लिया । एसपी 
ने उस वक़्त के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी का इंटरव्यू किया और आखरी सवाल 
सीधे पूछा, कांग्रेस सक्षम है, चुनाव में जाकर सत्ता में लौटे । केसरी का जवाब था-- 
हमें देवगौड़ा से परहेज है, सरकार से नहीं। एसपी ने त्वरित टिप्पणी की, ' अब 
एकला चलो' को कांग्रेस ने बक्से में बंद कर गाड़ दिया है। उसके बाद संपादकीय 
कक्ष में आकर उन्होंने सहयोगियों से यही कहा, अब देश की राजनीति करवट ले 
रही है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अगले कई दशक तक अपने बूते सत्ता में आ 
नहीं सकती । गठबंधन की राजनीति ही चलेगी । फिर अचानक हल्की सी मुस्कान 
लिए बोले, यारो, पत्रकारों के लिए अच्छे दिन हैं, मीडिया मजबूत होगा क्योंकि 
गठबंधन के बीच एक पुल मीडिया भी होगा। 

एसपी के यह सरोकार ही थे कि वह पाखंड को छीछालेदरी करने से नहीं 
घबराते। गणेश जी ने दूध समूचे भारत में पिया। मगर एसपी सच को पूंछ से नहीं 
सूंड से पकड़ने में जुटे रहे उन्होंने साहित्यकार और विज्ञान के जानकारों से लगातार 
बात की। गौहर रजा ने धातु के जरिए दूध सोखने की बात कही तो एसपी ने जूते 
ठोकने वाले मोची के औजार के जरिए दूध पिलाकर उसी दिन रात साढ़े नौ बजे 
“ आस्था' की हवा निकाल दी। एसपी एगनॉस्टिक और कर्मकांड, धार्मिकता आदि 
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को धोखा मानते थे । दिल्ली में प्रदूषण के चलते उद्योगों को हटाने का निर्देश सुप्रीम 
कोर्ट ने जारी किया, तो प्रदूषण से बीमार जर्जर एक मजदूर और उद्योगों से करोड़ों 
बनाने वाले उद्योगपति को एक साथ एक स्टोरी में लाकर उन्होंने बुलेटिन देखने वालों 
से सवाल किया, फैसला आप करें, दिल्‍ली किसकी है और किसकी होनी चाहिए। 
फिर क्लोजिंग टिप्पणी भी की, “बीच का रास्ता नहीं होता याद रखिएगा।' 

यहाँ पर सवाल उठ सकता है बीते दस सालों में टीवी ने तो पैर पसारे, मगर 
एसपी के साथ जो पत्रकार निकले, उन्होंने इस पत्रकारिता को क्यों नहीं पसारा । तत्काल 
में जो कुछ न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा है, उसके पीछे दो धारणाएँ हैं--पहली, 
समाज बदल गया है, इसलिए वही स्थिति टीवी पर्दे पर है, जिसे समाज देखना- 
जीना चाहता है। दूसरी धारणा है विजन की कमी का होना। कोई सोच होगी तो 
मशक्रक्रत करनी पड़ेगी। उससे जूझना होगा। टकराव का सामना करना भी पड़ेगा 
और नई लीक बनानी भी होगी। जिसे आरामपसंदी में अभी का वक़्त जायज नहीं 
मानता। इसलिए बीमार दर्शकों को अचार खिलाने से परहेज क्यों? मगर इस हक़ीक़त 
को एसपी दस साल पहले ही भाँप भी गए थे। 

एसपी ने बेहद बारीकी से टीवी के सच को सामने रखा | एसपी ने जो कहा-- 
टीवी की बुनियादी शर्त है तात्कालिकता। क्योंकि तात्कालिक होकर ही टीवी 
प्रासंगिक हो सकता है। उपभोक्ता समाज में केवल वर्तमान है जिसका निर्माण 
अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उसके नियंत्रण करने वाली कृतियाँ करती हैं । और यह 
कृतियाँ पूरी तरह पूँजी पर निर्भर हैं जिसकी गिरफ्त में अख़बार से ज्यादा टीवी है। 
लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान स्वरूप भविष्य में कैसा होगा या यही कड़ी दर 
कड़ी के रूप में बढ़ता जाएगा, हमारा इम्तिहान यही है । इसी स्वरूप के आगे बढ़ने 
का मतलब है हमने घुटने टेक दिए। और इस स्वरूप को समाज के हर तबक़्े से 
जोड़े रखने का मतलब है, हम जुटे हुए हैं । दरअसल एसपी का जुटे रहना ही उनका 
संघर्ष या कहें पत्रकारीय जीवन रहा। इसलिए जब टीवी की ख़बरों को लेकर एसपी 
और बीते दस साल के मानदंड आज के दौर में पूरी तरह बदल गए हैं। टीवी न्यूज 
पर आँख गड़ाइएगा तो एसपी हावी इसीलिए होंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा मिलेगा 
नहीं जो संपादक की चदरिया मैली किए बिना ज्यों-की-त्यों रख दे। 

एसपी का अहं और आत्मसम्मान उन्हें ऐसा कोई काम करने की छूट नहीं 
देता, जिसे वे ओछा या नीचा मानकर अपनी ही नजरों में गिर जाते। कह सकते 
हैं कि एसपी अपने मानदंड खुद तय करते और फिर लगातार उनसे अपने को नापते। 
एसपी मिशनरी नहीं थे, लेकिन अब के टीवी पत्रकार, जिन्हें मिशन की बड़ी चिंता 
है वे एसपी की कसौटी पर तो चढ़ें, टीवी न्यूज का चेहरा खुद-ब-खुद बदल जाएगा। 
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पूँजी के परदे पर 


देश को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले मुद्दे यानी महँगाई पर संसद में हुई चर्चा 
को दिखाना किसी भी राष्ट्रीय समाचार चैनल ने जरूरी नहीं समझा। यों लोकसभा 
चैनल पर दिन भर महँगाई पर हुइ बहस दिखाई जाती रही, लेकिन सच दिखाने 
से यह चैनल भी कतराता रहा। बहस के दौरान एक बार भी इस चैनल ने यह 
हिम्मत नहीं दिखाई कि लोकसभा का क्या हाल है इसे कैमरे पर लाया जाए। 
समूची बहस के दौरान बोलने वाले सांसद और प्रतिक्रिया देने वाले सांसद का 
क्लोजअप ही दिखाया जाता रहा। जबकि लोकसभा में अगर बहस के दौरान 
उपस्थित सांसदों की गिनती हो जाती तो कोरम पूरा होने का संकट खड़ा हो जाता। 

जी, महँगाई पर बहस के दौरान लोकसभा के दस फीसद सदस्य भी सदन 
में मौजूद नहीं थे। भाकपा के गुरुदास दासगुप्त ने महँगाई के लिए सरकार को 
जिम्मेदार ठहराया । भाजपा की सुमित्रा महाजन ने सरकार के लिए वामपंथियों को 
जिम्मेदार बताया। कांग्रेस के सचिन पायलट ने महँगाई के लिए भाजपा के व्यापारी 
बंधाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को वजह बताया। कृषि मंत्री शरद पवार 
ने तमाम आरोपों के बावजूद अपनी उपलब्धियों का बखान किया और विपक्षी 
दलों पर आरोप लगाया कि वे बेवजह देश को डरा रहे हैं। 

इस तरह बहस ख़त्म हुई। यानी जिस मुद्दे पर भाजपा और वाम दल समूचे 
देश में क्रदमताल कर रहे हैं, उस पर जनता को जगाया जा सकता है, लेकिन 
यह जगाना संसद में बहस के जरिए संभव नहीं है इसका अहसास भी सांसदों 
को है। तो क्या संसद अपन अहमियत खो रही है! ऐसा है तो प्राइवेट समाचार 
चैनल इसे क्यों दिखाएँ। और दूसरी तरफ लोकसभा चैनल पर बहस के पीछे का 
सच छुपाया जा रहा है। 

ऐसे में अगर यही सरकार और इन्हीं राजनीतिक दलों के सांसद समाचार 
चैनलों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएँगे तो जगहंसाई नहीं होगी तो क्या होगा। अगर 
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सरकार को लगने लगा है कि किसी भी चैनल का कथ्य क्या हो, इसे प्रसारण 
विधेयक के जरिए तैयार कर दिया जाए और इससे भटकने वालों के लाइसेंस रद्द 
करने का अधिकार नौकरशाहों को दे दिया जाए तो यह सुधार कम इमरजेंसी की 
याद ज्यादा दिलाता है। उस दौर में भी पाँच लोगों की समिति बनी थी, जो 
संपादकीय नीति तय करती थी। उसके खिलाफ मीडिया की लड़ाई भी सबको 
मालूम है, खासकर इंडियन एक्सप्रेस का चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति 
के सवालों को लेकर संघर्ष। लेकिन तब और अब में क्या फर्क़ है इसे टीवी समाचार 
चैनलों से ज्यादा संसद के तौर-तरीकों को देख कर समझा जा सकता है। 


अब के दौर में संसद की बहस किसी को भी उस ऐतिहासिक बहस की याद 
नहीं दिलाती जिसमें लोहिया ने नेहरू पर अपने कुत्ते को महँगा माँस और घोड़ों 
को आयातित चने खिलाने का आरोप जडते हुए प्रति व्यक्ति सोलह आने आय 
के सरकारी आंकड़ को ही खारिज कर दिया था। बहस के बाद नेहरू ने माना 
था कि प्रति व्यक्ति आय सोलह नहीं नौ या साढ़े नौ आने है। अब संसद की 
बहस एक साल पहले तब समाचार चैनलों पर होने वाली नेताओं की पूरा कुश्ती 
सरीखी लगने लगी है। जाहिर है, जब संसद को जनता ही नहीं, सांसद भी इसी 
तर्ज पर लेने लगे हैं तो खबरिया चैनलों में इसकी जगह कहाँ बची! फिर अब 
के दौर में मीडिया जिस तरह चैनलों के जरिए ड्राइंगरूम-बेडरूम में घुस चुका 
है उसमें मीडिय को बाँधने की बात कई सवाल खड़ा करती है। 

सवाल है कि जो दिखाया जा रहा है वह बिना सिर-पैर का है। उसमें 
ख़बर की आहट तक नही है। विचार पूरी तरह नदारद है। वह मनोरंजन के स्तर 
पर भी घटिया है। तो फिर यह चल क्यों रहा है! क्या यह एलान किया जा सकता 
है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और अपने 
स्तर पर आई मामूली खामियों को दूर कर सकता है। दरअसल, वह खामी न 
तो मामूली है और न ही मीडिया तक सीमित है। जो तर्क परोसा जा रहा है उसके 
मुताबिक़ वर्चस्व पूंजी का है और मीडिया के लिए पूँजी विज्ञापन के जरिए ही 
जुगाड़ी जा सकता है। विज्ञापन का पैसा वही बरसाएगा जो सबसे ज्यादा देखा 
जाएगा। तो जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है वह दिखाई जाती 
है, इसमें बहस की गुंजाइश कैसी ! 

सरकार अपने लोकसभा चैनल की तरह ही समाचार चैनलों की सामग्री 
को सुधारने का ख्वाब पूरा करना चाहती है। इसलिए वह लाइसेंस रद्द करने की 


64 :: डिजास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स 


prasoon.pm6 


धमकी के साथ प्रसारण नियामक प्राधिकरण बनाने की बात कर रही है। सरकार 
अगर कैमरे का लेंस खोल देगी तो पूंजी का वह खेल समाज के सामने 
खुल्लमखुल्ला नजर आने लगेगा जिसमें चैनल और सरकार एक ही थैली के चट्रे- 
बट्टे नजर आएँगे। इसमें दो मत नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार 
के तौर पर इंडिया को देखा जा रहा है। 

उपभोक्ता लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी ख़रीद की ताक्रत लगातार बढ़ रही 
है। समूचे भारत का इस इंडिया के घेरे में लाया जा रहा है। नई आर्थिक व्यवस्था 
के साथ-साथ देश में शहरों की संख्या भी कहीं तेजी से बढ़ी है। यानी ग्रामीण 
भारत धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। और नई मानसिकता को अंततः उसी सोच के 
अनुसार चलना होगा जो मुनाफे को मानवीयता को जगह रख सके। 


जाहिर है, इसका आधार पूँजी ही हो सकती है। पूँजी पर बढ़ती निर्भरता व्यक्ति 
विशेष को ही नहीं, संस्थानों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। संविधान के 
तहत जिस अवरोधन और संतुलन (चैक ऐंड बैलेंस) की व्यवस्था की गई थी 
वह न सिर्फ ख़त्म हो चली है, बल्कि सहमति का एक ऐसा राग नए लोकतंत्र 
में पैदा हुआ है क कहीं मजबूरी, कहीं जरूरत और कहीं इसे लाभ बना कर 
वर्ग बदलने का रास्ता बनाया जा रहा है। यह सहमति आदमी के सह-अस्तित्व 
को खारिज कर रही है और उस सामाजिक सोच को भी मिटाने पर तुली है जो 
कमजोर तबकों की बात करें। 

अब संसदीय चुनाव बहुमत के लिए राजनीतिक दल नहीं लड़ते। बल्कि 
सबसे बड़ा दल कौन होगा लड़ाई इसकी हो रही है। अगर इतनी सीट कोई 
राजनीतिक दल जीत ले कि सरकार उसके बगैर बन ही नहीं पाए तो वह सबसे 
बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि सौदेबाजी के लिए सबसे बेहतरीन अवसर सिर्फ 
उसी दल के पास रहेगा। सौदेबाजी इस नए लोकतंत्र का सबसे उम्दा हथियार 
है जो मुनाफे की व्यवस्था में किसी को भी टिका सकता है। 


नहीं, लोकतंत्र के इस नए चौखटे में ऐसा कोई स्तंभ टिक ही नहीं सकता जो 
मुनाफे की होड़ के बदले समाजवाद की बात करे। जो ब्रांड के बदले जमीनी 
उत्पाद की महक बताए। जो विशेष तबके की सहूलियतों को जगह बहुसंख्य 
तबके को सहूलियतों की जगह बहुसंख्य तबके की जरूरतों पर ध्यान देने लगे। 
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इसलिए भारत और इंडिया का दंड महज सरकार की आर्थिक नीतियों तक सीमित 
नहीं है, जहाँ पचीस करोड़ लोगों को हर दिन महज बारह रुपए में ज़िंदगी जीनी 
पड़ती है और दो करोड़ लोग समझ नहीं पाते कि हर दिरन पचास लाख ख़र्च 
कैसे करें। 

यह सवाल अब हर उस आयाम को अपने घेरे में लेने पर आमादा है जिसके 
जरिए गला काट प्रतियोगिता चल सकती है। पैसे से पैसा बनाने के इस खेल 
में पचीस करोड़ से ज़्यादा वे दो करोड़ लोग चैनलों के लिए मायने रखते हैं। 
चूँकि देश में यह तबका प्रभावी है और सरकार भी उसे सिर-आँखों पर बिठाए 
हुए है तो इस घेरे में आने के लिए वह बहुसंख्यक तबका भी लालायित हो चला 
है जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं । चूँकि मुनाफा ही सब कुछ बन गया है 
तो सामाजिक नायक भी मुनाफा बनाने वालों में सिमटते जा रहे हैं। और मुनाफे 
से जुड़ा हुआ है। बेचने का सवाल। तो असली नायक भी इस खांचे में वही 
है जो ज्यादा बिक सकता है, मुनाफा बना सकता है। इसकी मान्यता भी लोकतंत्र 
के वही स्तंभ दे रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान है। 

इस मुनाफे और परेशानी का अंत्द भी कमाने का जरिया बन जाएगा यह 
किसने सोचा था! क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में इस तरह से नायक बनने के लिए 
देश, नैतिकता, संस्कृति, जनतंत्र को खारिज कर मुनाफा बनाना नया उसूल है। 
लेकिन देश, नैतिकता, संस्कृति जैसे सवालों को जीवित रख कर मुनाफे के लिए 
नए-नए बाजार बनाए जा सकते हैं, जिसे सरकार भी समझती है और तमाम नेता 
भी। राजीति समझती है कि विकास की नई परिभाषा में गुजरात को हिंदुत्व की 
प्रयोगशाला बनाना मायने नहीं रखेगा जबकि ग्रामीण इलाक़ों को बाज़ार पर निर्भर 
बना कर शहर में बदल देना मुनाफे की राजनीति होगा। गुजरात में दंगों के जितने 
लोग शिकार हुए उससे कई गुना ज़्यादा लोग शहरीकरण की चपेट में आकर अपनी 
स्थायी आजीविका खो बैठे। 

सवाल है कि मुनाफे की मंडी में समाचार चैनल ख़ुद को झोंक कर पूँजी 
बना रहे हैं तो गड़बड़ी कहाँ है। सरकार या राजनीतिक दल अपेन माथे पर शिकन 
इसलिए दिखला रहे हैं, क्योंकि संसदीय राजनीति अब भी लोकतंत्र का जामा 
ओढे हुए है, जहाँ यह बताने से हर कोई डर रहा है कि आम जनता से उसके 
सरोकर-संवाद ख़त्म हो चले हैं। नए सरोकार मुनाफे को ही माध्यम में तब्दीन 
कर संवाद बनाने का काम भी कर रहे हैं। 
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इसलिए सवाल यह नहीं है कि समाचार चैनलों को चलाने वाले समाज को नहीं 
समझते। सवाल यह है कि खबरिया चैनल वही चला रहे हैं जो चौथे स्तंभ का 
महत्त्व ठीक उसी तरह समझते हैं जैसे संसदीय राजनीति जानती है कि लोकतंत्र 
और जनता की भागीदारी की बात वह जब तक करती रहेगी तब तक कोई दूसरी 
व्यवस्था उसे खारिज नहीं कर सकती। ऐसे में अगर चैनलों की ख़बरों से जन 
सरोकार ख़त्म हो चला है तो हैरत को बात नहीं। मगर बाजार को उस लोकतंत्र 
का ठप्पा चाहिए जिसके घेरे में भारत अब भी जिंदा है। 
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बंद गली का आखिरी मकान 


किसी भी समाचार चैनल को देखते हुए मन में बरबस एक ही सवाल आता है, 
कैसे आम लोगों से सरोकार के बगैर ये चलाए जा रहे हैं। जो खबरों से हट कर 
दिखाया जा रहा है उसका अर्थशास्त्र तो चैनलों ने साफ़ बता दिया है कि दर्शन 
जो देखना चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है और विज्ञापन उसी आधार पर मिलते 
हैं। लेकिन मामला न्यूज यानी ख़बरों का है, इसलिए दिमाग में पत्रकार का चेहरा, 
उसका सोच, उसका नजरिया और इन सब के साथ आम आदमी से उसके सरोकार 
बार-बार इस बात को लेकर सवाल खड़ा करते हैं कि कैसे संभव है किसी पत्रकार 
का विज्ञापन की पूँजी तले सब कुछ भुला देना। 

जिस वक़्त विज्ञापन की पूँजी ने पत्रकारों को लुभाना शुरू किया था, मुझे 
याद है नब्बे के दशक में, दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग में पत्रकारों का जमघट 
कमोबेश हर नुक्कड़ की चाय की दुकान पर इस बहस में उलझा रहता था कि 
मीडिया का भविष्य क्या होगा। अखबार चल पाएँगे या नहीं। पत्रकारों को कहीं 
विज्ञापन जुगाड़ने के लिए तो नहीं कहा जाएगा। अखबारों से जुड़े पत्रकारों में यह 
बस आज भी जारी है, यानी ख़बरों को लेकर संवदनशीलता बरकरार है। लेकिन 
समाचार चैनल की ज़रूरत खबरों के आधार पर कभी आँकी नहीं गई। सूचना 
तकनीक की ज़रूरत या फिर बार के प्रचार-प्रसार का नायब माध्यम और अखबार 
की तुलना में कई गुना ज़्यादा पूँजी लगा कर कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाने के 
सोच को लेकर ही हमेशा बहस हुई। यानी समाचार चैनल में काम करने वाले 
ख़बरों की जगह मुनाफे को लेकर ही हमेशा बहस हुई। यानी समाचार चैनल 
में काम करने वाले खबरों की जगह मुनाफे को लेकर ज़्यादा संवेदनशील रहे। 

यह सोच कैसे, किस रूप में मौजूद है इसका अहसास नोएडा के फिल्म 
सिटी में पहुँच कर हो सकता है। बिलकुल बहादुरशाह जफर मार्ग का अखबारी 
सोच टीवी में कैसे रेंगता है, यह न्यूज चैनलों के केंद्र फिल्म सिटी में घुसते ही 
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आपके ख़ून में दौड़ने लगेगा। फिल्म सिटी में कमोबेश हर न्यूज चैनल का 
मुख्यालय है। जो दिल्ली में हैं उन्हें भी आज-कल में यही आना है। 

जैसे ही फिल्म सिटी में घुसेंगे, आपको गाड़ियों की क़तार नजर आएगी। 
हर मॉडल की गाड़ी यहाँ खड़ी मिल जाएगी। चैनलों की सुनहरे सपने-सी इमारतों 
के सामने गाड़ियाँ, उनके आगे-पीछे गाड़ियाँ। किसी पेड़ के नीचे से लेकर अंदर 
की सड़क को चौराहे में बदलने का काम भी गाड़ियाँ ही करती है। किसी नए 
समाचार चैनल के खुलते ही पहली बहस अब यही होती है कि इसमें काम करने 
वाले अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। 

हर चेनल का दफ्तर वातानुकूलित है। बहादुरशाह जफर मार्ग में अब भी 
कई अखबारों के दफ्तर पंखों के भरोसे हैं, लेकिन टीवी की मशीन ज्यादा 
संवेदनशील होती है इसलिए वह बिना एअरकंडीशनर के रह नहीं सकती। तो 
मौसम की पहचान इस जगह सबसे पहले ख़त्म होती है। इसलिए दिल्ली में 
बेमौसम बारिश की फुहारों से लेकर लू के थपेड़े और सर्दियों में ठंड की बढ़ती 
कंपकपी भी सबसे बड़ी ख़बर अंदर बैठे किसी को भी लग सकती है। यानी 
जो चैनल ख़बर के बदले जो दिखाता है उसकी मुखालफत करते उस चैनल का 
कोई नहीं मिलेगा। सभी चैनलों में घूम लीजिए, एक ख़ास तरह की सहमति 
आपको हर जगह मिलेगी। यह सहमति ख़बरों को खारित करने से लेकर खबरों 
के अपने सोच के अनुसार दिखाने की प्रवृत्ति तक रहती है जो चैनलों में डेस्क 
यानी आउटपुट सँभालने वालों के बीच होती है। 

ऐसा नहीं है कि सभी एक-सा जीवन जीते हैं। पत्रकारिता में डिगी- 
डिप्लोमा लेकर किसी भी चैनल में काम पा जाने वाला लड़का अपने साथियों 
के बीच हीरो होता है। उससे मिलने जब भी नौकरी की तलाश में उसके कॉलेज 
का साथी फिल्म सिटी पहुँचता है तो ऑफिस के बाहर किसी चाय-पान के ठेले 
पर आपकी आतचीत में ही उसके उज्ज्वल भविष्य की संभावना दिख जाएगी। 
जो सीनियर हैं वे बाहर निकलते हैं तो उनकी बातचीत तीन स्तरों पर होती है । 
पहला, टीआरपी के जुगाड़ में बह कितना माहिर है। दूसरा, कौन-सी नई गाड़ी 
वह लेने वाला है या किस ब्रांड की गाड़ी लेने की उसकी इच्छा है और तीसरा, 
वह ख़ुद का चैनल निकालने में कितना सक्षम है और इस दिशा में किस तरह 
भिड़ा हुआ है। ख़बर छोड़ दीजिए, समाज में कया हो रहा है इस पर खर्चा छिड़ 
गई तो आप झटके में समझ जाएँगे कि टायरों पर दौड़ते चैनल की जिंदगी और 
शीशे के पार से समाज की धड़कन को महसूस करने वाले कैसे और क्यों सरोकार 
रखने वाली खबर से दूर हो चुके हैं। यों भी फिल्म सिटी बंद गली के आखिरी 
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मकान सरीखा है, जिसमें आप जहाँ से घुसेंगे वहीं से निकलना भी होगा । यानी 
आखिर में रास्ता बंद है। 
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सचेत हो मीडिया या आएगी उसकी बारी 


दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का तमगा भारत ने अपनी छाती पर ठोंक दखा 
है। उदारवादी अर्थव्यवस्था ने सबसे बड़े बाज़ार होने को निशान माथे पर लगा 
दिया है। आर्थिक असमानता की सबसे चौड़ी पाट की त्रासदी का दाग समाज 
के दामन पर ले लिया है। पहचान के लिए रास्ते दो ही हैं, पूँजी क़दमों में ही 
या सत्ता में दखल हो। पूँजी का रास्ता आर्थिक असमानता की नीतियों का लाभ 
उठाने का खेल खेलने वाला है, जिसमें उदारवाद को मुनाफे की थ्योरी में बदलने 
का जज्बा होना जरूरी है। सत्ता में दखल का मतलब अपनी राजनीतिक सौदेबाजी 
के उस घेरे में ले जाने की चाल है, जहाँ लोकतंत्र कुचलते हुए चुनावी जीत तय 
कर रहा हो। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का बोझ उठाने वाला कोई भी अगर राजनीति 
और पूँजी के इस खेल को समझ गया और इसकी मुखालफत की तो वह इन 
दोनों के निशाने पर होगा। लोकसत्ता के संपादक कुमार केतकर इस सच को बताना 
चाहते थे सो निशाने पर आ गए। केतकर ने दोनों भावनाओं को एकसाथ जोड़ 
कर उस बहुसंख्य तबके की बात उठा दी, जिसे खरित करके ही पूँजी और सत्ता 
का खेल चलता है। सवाल शिवाजी महाराज का नहीँ है, न ही आपत्तिजनक 
टिप्पणी का, क्योंकि केतकर ने जो संपादकीय लिखा, उसमें शिवाजी की प्रतिमा 
लगाने वालों की मंशा पर सवाल उठाए। जिस राज्य में भुखमरी हो, किसान 
आत्महत्या कर रहा हो, बेरोजगारों के लिए कोई नीति न हो, प्रदूषण फैल रहा 
हो, परप्रांतीय की हिंसक आग आमजन को झुलसा रही हो, आतंकवादी विस्फोट 
जख्म-दर-जख्म दे रहा हो, उसमें शिवाजी की प्रतिमा से लोगों की श्रद्धापूर्ण 
भावनाओं को बाज़ार बनाकर मुनाफा कमाने वालों के आगे नतमस्तक होना भी 
है। जाहिर है, चौथे स्तंभ की इस टिप्पणी को पहचान बनाने वाले दोनों रास्ते 
कैसे बर्दाश्त करेंगे, जबकि उदारवादी अर्थव्यवस्था पत्रकारिता को लगातार लील 
रही हो। 
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बिना पूँजी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता । उदारवादी व्यवस्था का यह 
नया नारा है । इसलिए दोनों रास्तों में कितनी गहरी दोस्ती है, इसका एक अंदाज़ा 
इसी बात से लग सकता है कि 200 करोड़ की अरब सागर में 300 फुट ऊँची 
लगने वाली प्रतिमा की जगह देखने जो पाँच लोग मोटर बोट से गए, उसमें 
मुख्यमंत्री-गृहमंत्री-मुख्य सचिव के अलावा उस कम्पनी का भी शख्स था, जिसे 
प्रतिमा लगाने का ठेका मिला है और केतकर पर हमला करने वाले संगठन का 
संस्थापक भी था। जाहिर है, चौथे स्तंभ की नजर इस हक़ीक़त को ही टटोलना 
चाहती है कि पूँजी पर लोकतंत्र टिका है या लोकतंत्र पर पूँजी, यह खेल सामने 
आना चाहिए लेकिन इन दोनों रास्तों ने समाज में कितनी ज़हर घोला है और 
भावनाओं का खेल कैसे इन्हें पनाह दे देता है, यह लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाते 
चुनावी राजनीति करने वाले हर दल के आसरे समझा जा सकता है। जिस संगठन 
ने हमले की जिम्मेदारी ली, वह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जेबी संगठन है। 
संस्थापक एनसीपी के विधायक रह चुके हैं। यहाँ यह कहना कितना सही होगा 
कि शिवाजी के जरिए भावनाओं का खेल एनसीपी भी बीजेपी की तर्ज पर सीख 
गई है। अगर इसे एकमात्र घटना मान लिया जाए तो राज ठाकरे को याद करना 
चाहिए। 

उत्तर भारतीयों पर हिंसक हमलों के जरिए मराठी मानुष का जो खेल महाराष्ट्र 
नवनिर्माण सेना से शुरू किया, उसमें कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने क्या 
किया। लोकतंत्र के आसरे शह दी गई और पूँजी के आसरे ख़ाली होती जगहों 
को मुनाफे की नई ठौर में बदलने की कवायद शुरू हुई । लेकिन नब्ज पर उँगली 
रखने से चौथा स्तंभ भी कतरा रहा है। नई आर्थिक नीति से जो सांस्कृतिक माहौल 
बना है, उससे भी यह प्रभावित है और शिक्षित समूहों की धर्मनिरपेक्ष 
संवेदनशीलता भी लगातार घट रही है। 

खतरा इस बात का ज़्यादा हो चला है कि ग्लोबलाइजेशन और गलत नीतियों 
के कारण जो बेराजगारी, कंगाली, विस्थापन और जीविका संकट पैदा हो रहे हैं, 
कहीं वे एक दूसरे फासीवाद को तो जन्म नहीं दे देंगे। यह कैसे संभव है कि 
महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के पत्रकार एक हफ्ते के भीतर ठाणे में पत्रकार 
की अभिव्यक्ति के अधिकारों पर न सिर्फ हमला होता है बल्कि जिम्मेदारी लेने 
वाला शख्स खुल्लम-खुल्ला लेखक से यह कहने से नहीं चूकता कि ऐसी लेखनी 
बंद करनी होगी अन्यथा विरोध तो होगा ही। वही शख्स राज्य के गृहमंत्री के 
साथ भी गलबहिया डाल खुलेआम घूमता है। और अब आवाज्ञ गुजरात सरकार 
और गुजरात के पत्रकारों की आती है कि महाराष्ट्र में तो आतंक का राज है। क्या 
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सत्ता और पूँजी के खेल में लोकतंत्र का कोई स्तंभ मायने नहीं रख रहा। चौथा 
स्तंभ भी बँट गया है, बह भी मुनाफ और राजनीतिक पहचान के घेरे में अपने 
वर्चस्व की लड़ाई अकेले लड़ने पर उतारू है। नहीं कहना मुश्किल है क्योंकि 
राज्य अपनी सुविधा के लिए जहाँ-जहाँ लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाकर ख़ुद के 
कारणों को सही ठहरा रहा है, वहाँ चौथा स्तंभ घुटने टेके हुए है। पिछले साल 
मुंबई में शिवसेना के निशाने पर आउटलुक का दफ्तर आया, सरकार ख़ामोश रही । 
उससे पहले जी न्यूज और स्टार न्यूज को निशाना बनाया गया। सरकार ने कार्रवाई 
में टालमटोल को। मीडिया ने भी ख़ामोशी से मान लिया कि राजनीतिक पहचान 
के लिए राजनीतिक दलों की हिंसक पहल नई जरत बन गई है। बँटने का असर 
इस हद तक भी रहा है कि जब ख़ुद पर हमला हुआ तो दूसरे से साथ देने की 
उम्मीद में ख़ुद की लड़ाई भी कमजोर हो गई और जब दूसरों पर हमला हुआ 
तो अपनी संगत को मुनाफे में बदलने की सोच कर आँखें मूँद ली। संयोग है 
कि आर्थिक नीतियों ने जब से असमानता का एक नया फासीवाद खड़ा किया 
है उसी दौर में हिंसक राजनीति को शह देने में भी चौथे स्तंभ की भागेदारी गजब 
की रही है। मानवाधिकार हनन से लेकर न्यूनतम जरूरत की लड़ाई तक के मुद्दे 
झटके में मीडिया से गायब हो गए हैं। झारखंड में नरेगा को लागू कराने में लगे 
कार्यकत्ता की हत्या हो या छत्तीसगढ़ में बीते एक साल से जेल में बंद डॉक्टर, 
मीडिया के लिए यह ख़बर नहीं है। राजनीति से रोटी गायब हो गई है । रोजगार 
पर सर्वसम्मति की ख़ामोशी है। बजट पर चर्चा नगण्य हो गई है। यहाँ तक की 
वामपंथियों की राष्ट्रीय राजनीति से रोटी गायब हो चुकी है। आर्थिक सुधार के 
दस साल के दौर में एक तबके क अर्थव्यवस्था और बहुसंख्य तबके की राजनीति 
के बीच जिस तरह गैप बढ़ा है, उससे उस राष्ट्रीय जनमानस में सुराख होने लगा 
है, जिस पर कभी गर्व किया जा सकता था। इस पर मीडिया आँख मुँदे हुए है । 
इसलिए बड़े-छोटे शहरों में शायद ही कोई मिलेगा जो सरकार की नीतियों से 
होने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी न चाहता हो। सुविधा पाने को लेकर हर तबका 
अपने-अपने घेरे में किसी तरह की भी सौदेबाजी को लेकर जीवन भर के लिए 
खामोश होना पसंद करता है। जिसका लाभ राजनीति उठाने से नहीं चूक रही 
और भागीदारी मीडिया भी चाहने लगा है। मुंबई में चार दशक पहले इस राजनीति 
की नींव साहेब ठाकरे ने डाली थी। राजनीति मैदान से उनके हटने के बाद वही 
राजनीति तीन सौ साठ डिग्री में घूम दोबारा चार दशक बाद उसी जगह आ खड़ी 
हो गई है। जय शिवाजी जय महाराष्ट्र के नारे के साथ शुरू हुई शिवसेना की 
इस राजनीति में सेंध तभी लगी, जब बालासाहेब ठाकरे के तेवरो ने बढ़ती उम्र 
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से समझौता शुरू किया । पहली सेंध उनके अपने भतीजे ने लगाई। मराठी मानुष 
की डी नब्ज को पकड़ना चाहा, जिसे बालासाहेब ने साठ के दशक में पकड़ा 
था। लेकिन इसी दौर में कांग्रेस-एनसीपी-बीजेपी को भी मराठी मानुष के वोटबैंक 
का अहसास हुआ और शिवाजी हो महाराष्ट्र की राजनीति में कैद कर मराठी मानुष 
की राजनीति को बेलगाम किया गया है। ऐसे में जय शिवाजी जय महाराष्ट्र का 
नारा लगाने वालों के सामने लोकसत्ता के संपादक कुमार केतकर की क्या बिसात। 
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व्यबसाय का औजार बन गई पत्रकारिता 


हम लोग जो समाचार रहे रहे हैं, वह सारा झूठ दे रहे हैं। इसकी हमको कोई 
चिंता नहीं है। हम जो मनोरंजन दे रहे हैं, वह तीसरे दर्जे से भी घटिया किस्म 
का है। कहीं कोई कल्पनाशीलता या सामाजिक सरोकार नहीं है। यह वक्तव्य 
ग्यारह साल पुराना है। आज तक शुरू करने वाले सुरंद्र प्रताप सिंह यानी एसपी 
ने अप्रैल, 1997 में टीवी खबरों को लेकर बेहद साफगोई से लिखा था, “यह 
तभी ठीक हो पाएगा, जब निजी चैनल भारतीय प्रतिभा के द्वारा संचालित होंगे, 
जो भारतीय प्रतिभा के द्वारा संचालित होंगे, जो भारतीय नियम से चलेंगे और 
भारतीय जमीन से जिनका जुड़ाव बौद्धिक स्तर पर होगा, तभी इन परिस्थितियों 
में सुधार आएगा।'' उस दौर में महज दूरदर्शन था। मेट्रो चैनल शुरू हुआ था, 
जिस पर निजी प्रोडक्षन हाउस को करंट अफेयर्स का प्रोग्राम था। जिसमें सरकारी 
काट-छाँट से एसपी परेशान रहते। उन्होंने उस वक़्त लिखा भी, 'सरकार- 
नौकरशाही अंग्रेजों के बनाए स्टीलफ्रेम को बनाए रखना चाहती हैं। तर्क देती है 
कि निजी चैनलों को अप-लिंकिंग की सुविधा सुरक्षा की वजह से नहीं देंगे। 
सुरक्षा पर क्या खतरा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी मुक्‍त हो जाए, तो देश की 
सुरक्षा पर खतरा है। हमारी संस्कृति को खतरा है। इसलिए हम निजी चैनलों को 
अप-लिकिंग की सुविधा नहीं देंगे।'' लेकिन इस चिंता और स्वाभाविक बौद्धिक 
स्वतंत्रता के महज एक दशक के बाद तस्वीर इस हद तक बदल जाएगी, यह 
एसीपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूँ एसपी गाहे-बगाहे कहते भी थे कि 
हमारा देश तो वैसे भी वाचिक परंपरा का देश है। हम लिखने पर कम विश्वास 
करते हैं और बोलने पर ज्यादा। हमारे ज्यादातर महाकाव्य बोलकर लिखे गए। 
ऐसे देश में, जो बीच का स्थान था उसे हम लाँघकर आगे निकल गए। अशिक्षित 
लोगों के पास अब हम इतने सशक्त माध्यम लेकर जा रहे हैं, जो दृश्य भी है 
और श्रव्य भी। किस हद तक ये माध्यम उनको प्रभावित कर सकते हैं, जरा इसके 
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बारे में साचें और इसके खतरे के बारे में विचार करें। इस माध्यम का उपयोग 
करें तो अच्छी बात होगी । लेकिन उपयोग यदि बुरा हुआ तो स्थिति बहुत गंभीर 
हो जाएगी । जाहिर है, एसपी टीवी के संकट को दशक भर पहले समझ रहे थे। 
लेकिन यह अंदाज़ा उनको भी नह रहा होगा कि मामला सरकार या नौकरशाही 
से निहलकर उन्हीं पत्रकारों को अपनी गिरफ्त में लेगा, जिनके आसरे वह एक 
बेहतरीन चैनल की बात सोच रहे थे। टीवी के वैसे पत्रकार, जो उस दौर में एसपी 
के साथ खड़े थे और हिंदी के मनोरंजन चैनलों को देखकर उसके साथ कहने 
से नहीं कतराते थे कि सरकार एक बार हिंदी न्यूज के लिए निजी चैनलों को 
हरी झंडी तो दे, फिर दिखाएँगे क्रिऐटीविटी क्या होती है। उस दौर में मनोरंजन 
चैनलों पर जो जुमले कसे जाते थे, उसमें भेड़चाल से मुनाफा कमाने का जुमला 
सबसे आगे था। एसपी कहते भी, सोच का दायरा कितना सिमट गया है। एक 
अंताक्षरी प्रोग्राम हिट हुआ तो सौ अंताक्षरी के लिए तैयार हो जाइए। एक हनुमान 
सीरियल किसी से चलाया तो दूसरा और तीसरा हनुमान भी आ जाएगा। 

उस दौर में जो न्यूज चैनलों की क़तार में थे और जो पत्रकार तेजी से टीवी 
न्यूज के गुर सीख रहे थे, उनका दावा भी यही था कि अगर सरकार इंफोटेनमेंट 
चैनल यानी मनोरंजन के साथ ख़बर का भी लाइसेंस ख़बर दिखाने वालों को दे 
दे तो दिखाया जा सकता है कि चैनल होना कैसा चाहिए। मुझे याद है एसपी 
का कमेंट, “अभी तक हिंदी चैनलों का कोई चरित्र नहीं बन पाया है। सिर्फ सिनेमा 
के क्लिप लेकर एक लड़का और लड़की को ले लें और वह तरह-तरह से उछलता 
रहे, कभी सड़क पर कभी चिड़ियाघर में; इस तरह के 20 प्रोग्राम हम पर झोंक 
दे और उम्मीद करें कि सफल हो जाएँगे। नहीं होंगे।'' लेकिन एसपी ने उस 
दौर में कहाँ सोचा होगा कि हिंदी के मनोरंजन चैनल ही नहीं न्यूज चैनलों पर 
एंकर तरह-तरह से उछल कर टीआरपी की रेस में आगे निकलने को मशक्कत 
करेगा। दरअसल, मामला बहस से आगे निकल चुका है, क्योंकि अधिकतर चैनलों 
पर जो हो रहा है, उस पर संपादक की मुहर है। संयोग से ये सभी संपादक 
एसपी के दौर के पत्रकार हैं। नई बहस यहीं से शुरू होती है। सवाल कई हैं। 
कया यह मान लिया जाए कि एसपी बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को 
एक दशक पहले नहीं देख पा रहे थे। या फिर उस दौर के पत्रकारों के आसरे 
उनको समझना चाहेंगे, उन्हें घूम-फिरकर जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, एसपी भी 
घुटने टेक देते। लेकिन एसपी की समझ के अनुसार जो बहस को आगे बढ़ाना 
चाहेंगे, उन्हें कुछ और जवाब मिलेगा। 

ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता को लेकर नब्बे के दशक में संकट पैदा नहीं 
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हुआ था, पूँजी ने जड़ें जमाना शुरू नहीं किया था, उदारवादी अर्थव्यवस्था का 
खाका अपनाना शुरू नहीं हुआ था, इन तमाम स्थितियों की शुरुआत नब्बे के दशक 
में हो चली थी। घुटने तब भी टेके जा रहे थे। लड़ाई तब भी लड़ी जा रही 
थी। उस वक़्त यह बहस प्रिंट को लेकर थी। उपलब्धि यही थी कि संख्या के 
लिहाज से भाषाई पत्रकारिता अव्वल स्थान पर पहुँच गई। अखबार रंगीन हुए। 
खबरें भी खुरदुरी जमीन छोड़ रंगीन और सतही होने लगीं । नए बनते बाजार और 
उपभोक्ता बनने-बनाने की होड़ में विज्ञापन बढ़ने लगे। समाज से सरोकार वाली 
खबरें गायब होने लगीं। लेकिन पत्र-पत्रकारों की समाज और सरकार में वर्ग 
की तर्ज पर मान्यता बढ्ने लगी । पत्रकार एक झटके में अप-क्लास हो गया। वहीं 
लेखन और विचार में शून्यता आने लगी। मिशन और व्यवसायिकता की बहस 
में पत्रकार व्यवसायिक दिखने और मिशन भ्रष्ट होने की दिशा में बढ़ने लगा। 
एसपी कहते भी थे कि पत्रकारिता जिनके लिए व्यवसाय है, उनके लिए सब कुछ 
व्यवसाय है। देश, समाज, राष्ट्रीयता, जाति और धर्म, सभ्य समाज के हर अंग 
को वस्तु के रूप में बेचा-ख़रीदा जा सकता है। वहीं जिनके लिए यह मिशन 
है, उनके सामने भी साफ़ हो जाना चाहिए कि इसके सहारे, घोर व्यवसायिकता 
की बैसाखी पर सवार होकर सामाजिक सरोकार की लड़ाई सफलतापूर्वक तो क्या, 
सम्मानपूर्वक भी अब नहीं लड़ी जा सकती। दरअसल, एसपी अगर यह कह 
रहे थे तो उस दौर की स्थितियों को भी समझना होगा। मंडल-मंदिर की राजनीति 
सत्ता की वैचारिक धुरी बन रही थी। राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर सांप्रदायिक 
उन्माद को सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का सर्टिफिकेट मिलने लगा। 
शहरी मध्यवर्ग और ग्रामीण उच्चवर्ग में सत्ता को लेकर आकांक्षा इस तरह बढ़ी 
कि जातिवाद का आक्रामक रुख राजनीति का सबसे उम्दा हथियार बनने लगा। 
संसदीय राजनीति के जिन नेताओं से अपेक्षा थी कि वे इसका विरोध करेंगे, उन्होंने 
लोकतंत्र पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया। एसपी के दौर में, ऐसे में लोकतंत्र 
के चौथे स्तंभ यानी पत्र-कमजोर आश्र दमित समाज के पक्ष में खड़ा होकर अपनी 
मान्यता पा सकता था। लेकिन आज न्यूज चैनलों के जरिए जो खुलापन आया, 
वह पूँजी और मुनाफे पर इस तरह टिका कि कोई समझ भी नही पाया कि न्यूज 
चैनल पत्रकारिता के लिए नहीं, मुनाफा और उन स्थितियों को ढकने के लिए खेल 
खेल रहा है, जिसने विधायिका, कार्यपालिका और एक हद तक न्यायपालिका 
के क्रमिक पतन की जमीन तैयार की है। 

जाहिर है, इन सवालों को एसपी ने अपने दौर में टटोला, लेकिन एसपी 
के साथ पत्रकार अगर आज यही सवाल करते हैं तो एसपी की महत्ता समझ में 
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आ जाती है। पत्रकार को लेकर बदलते सामाजिक परिवेश में मिशन या व्यवसाय 
का सवाल खड़ा करने वाले एसपी का मानना था कि नई स्थितियों में लड़ाई के 
लिए अस्त्र-शस्त्र ख़ुद के बनाने होंगे। एस पी का दो टूक मानना था, उधार के 
हथियार से कभी कोई पवित्र युद्ध न तो लड़ पाया है और न ही जीत पाया है। 
जरूरी है कि अपने सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता का हथियार बनाने की जगह 
पत्रकारिता को ही व्यवसाय का हथियार बना देंगे। 
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